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 प्रश्नोत्तर )

 लोक-सभा

 १३  LENE

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुये

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 भारतीय  नौ  सेना

 *
 ९६६४.  श्री  भागवत झा  श्रीपाद  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  CEUS  में  भारतीय  बेड़े  ने  ग्रीष्म  ऋतु  कालीन  wee  किया

 यदि  तो  यह  अभ्यास  किस  प्रकार का

 किन  देशों  को  हमारा  बेड़ा  सद्भावना पर्यटन  के  लिये  गया

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  जी  हां  ।

 अभ्यास  |

 सैन्य  पनड्ब्बी  विरोधी  तथा  wer  प्रकार  के  व्यूह  कौशल  के

 बर्मा  तथा  मलाया  ।

 श्री  भागवत  झा  अफ़राद  wal  बताये  गये  देशों  के  पर्यटन  के  समय  क्या  हमारे  बेड़े  ने

 उनको  पर्यटन  के  लिये  भ्रामंत्रित  किया  तथा  यदि  तो  क्या  उन्होंने  यह  आमंत्रण

 स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 श्री  त्यागी
 :  इस  sea  के  लिये  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिये  |

 श्री  भागवत  झा  atte
 :

 ये  rare  प्रति  वर्ष  होने  वाले  सामान्य  अभ्यास  थे  way  इनके
 लिये  कोई  विद्वेष  प्रबंध  किये  गये  थे  ?

 श्री  त्यागी
 :  ये  प्रति  वर्ष  होने  वाले  सामान्य  were  थे  ।

 rat  भागवत  झा  श्रीपाद
 :

 क्या  इन  अभ्यासों  में  इंग्लैंड  प्रिया  अन्य  देशों  के  बेड़ों  ने  भी  भाग
 लिया था  ?

 श्री  त्यागी  :  जी
 हां

 ।

 मूल  प्रंग्रेज़ी ती  में  ।  Rog
 L.  §./56
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 श्री  जोखिम
 श्रात्वा

 :  यह  अ्रम्यास  स्वतन्त्र  रूप  से  किया  जाता  हे  awa  पाकिस्तान के

 समुद्र  में  पाकिस्तान  के  साथ  श्रमरीका  कौर  इंगलैण्ड
 की  नौ

 के
 भ्र भ्या सों  को  देखते  हुए

 किया  जाता  है  ?

 श्री  त्यागी  :  कभी  कभी  हम  ये  अ्रम्यास  इंगलैण्ड  तथा  wea  राष्ट्र मंडलीय  देशों  के  साथ

 करत ेहैं  भ्र ौर कभी  श्च्प  देशों  से  पाक  स्वतन्त्र  रूप  से  करते हैं

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  2EXS  में  हुये  रायल  नेवी  के  अभ्यास के  भाग  थे

 और  हमारे  बेड़े  ने  उनके  बेड़े  के  एक  भाग  के  रूप  में  काम  किया  था  ?

 श्री  त्यागी  :  इस प्रदान के  लिये  मूझे  पूर्वे  सुचना  चाहिये

 पंडित  कू०  च०
 क्या  यह  हमारी  सेनाओं  द्वारा  भ्रपेक्षित  मापदंड  प्रदर्शित  करता  है

 fat  त्यागी
 :

 सामान्य  अ्रभ्यास
 के  अतिरिक्त  वह

 भर
 कुछ  नहीं  प्रदर्शित करता  है

 श्री  विभूति  मिश्र  :  इन  नैवल  एवसरसाइजों
 में  अ्रपने  देश  के  फ्लीट

 )
 के

 काम
 की  देख-भाल

 करने  ait  सर्टिफिकेट इरादी  देने  के  बारे  में  सरकार  की  तरफ  से

 क्या  न्  तमाम  हू

 शी  त्यागी :

 :

 इस  बारे  में  हर  एक  शिप  की  अलग  अलग  रिपोर्ट  आती  है  कौर  इन

 एक्सरसाइज  के  लिये  way  नम्बर  दिये  जाते हैं  ।

 शी  भागवत  झा  अज्ञात  अभ्यास में  किन  देशों  ने  भाग  लिया  था  ?

 श्री  त्यागी
 :

 मेंने  कहा  कि  में  विस्तृत  जानकारी  देने  वाले  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिये  पूरव

 सूचना  चाहुंगा  |

 शव  दिक्षा  सम्बन्धी  राष्टीय  समिति

 Feey,  श्री  श्रीनारायण  दास :  व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 zea  दिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  समिति  ने  श्री  तक  कौन-कौन  से  महत्वपूर्ण  कायें

 अपने  हाथ  में  लिये  हैं  ak
 उनके  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई

 var  समिति  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने
 के  लिये  कोई  योजना

 बनाई  है  ;

 यदि  हां  ;  ती  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  कौर

 PEUG-NY  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  मद  के  लिये  कितनी-कितनी  धनराशि

 नियत की  गई  है  ?

 शिक्षा  उपज  काठ  Ato  श्रीमाली )  एक
 विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया

 गया  हैं  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २३]

 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  श्रीनारायण
 इस  विवरण  से  पता  चलता है

 कि  इस  कमेन्ट शिरास  न  च  ae a)  में  कुछ
 सिफारिशें  की  थीं  ।

 में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  कया  उन  सिफारिशों  के  बारे में  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  ने  कोई  कदम  उठाया  IT  क्या  उसके  बाद  इस  कमेटी  की  बैठक
 नहीं  हुई  है  कौर  क्या  उसने

 कोई  काम  नहीं  किया  है
 |

 | मूर  अंग्रेजी  में  ।
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 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  कमेटी  ने  जो  सिफ़ारिशों  की  उनको  राज्य  सरकारों  के  सामने

 पेदा  कर  दिया  गया  प्रा  कौर  राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध में  कदम  उठाये  हैं  ।  उत्तर

 मध्य  पांडिचेरी  ae  त्रिपुरा  ने  अगली

 पंचवर्षीय  योजना  में  २७ ८  लाख  रूपया  छोटे  बच्चों
 की

 शिक्षा  के  लिये  रखा  है  ।  इस  सम्बन्ध में

 केन्द्रीय  सरकार  नें  भी  राज्य  सरकारों  को  कुछ  सहायता  दी  है  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  2211.0  केन्द्रीय  सरकार  नें  राद  के  तौर  पर  इस  तरह  की  किसी  संस्था

 का  निर्माण  विशेष  कर  उन  प्रदेशों  में  किया  जहां  उसका  सीधा  wat है
 ?  नगर  किया

 तो  किस  योजना  के  wera  ?

 डा०  काम  ला०  श्रीमाली  :  जहां  तक  मुझको  मालूम  इस  तरह  की  कोई  संस्था

 स्थापित  नहीं  की  गई  क्योंकि  केवल  एक  आदर्श  संस्था  से  ही  काम  नहीं  चलता  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  भिन्न-भिन्न  स्कीमों  के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  सहायता  दी  गई  है  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  0.0  दिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  wea  इस  प्रकार  की

 जेसे  बेसिक  दिक्षा  स्कूल-पूर्व  शिक्षा  तथा  सेकेन्डरी  शिक्षा  समिति  के

 सहयोग  से  बच्चों  की  समस्त  स्कूल  ग्र वधि के  लिये  दिक्षा  की  एकीकृत  पद्धति  बनायेगी  ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  जी  नहीं  ।  यह  शिक्षा  के  केन्द्रीय  परामद्वंदाता  बोर्ड  की  स्थाई

 समितियों  में  से  एक  है  जो  मंत्रणा  तथा  परामर्श  के  लिये  समय  समय  पर  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  बुलाई
 जाती  है  ।  १९५३  में  इसकी  पहली  बैठक  हुई  थी  तथा  इस  समिति  ने  कुछ  सिफ़ारिशों  की

 थीं  ।  सिफ़ारिशों  राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई  हैं  तथा  झ्रावस्यक  कायें  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  दी०  चे  फार्मा  इस  fara  में  दौदाव  दिक्षा  सम्बन्धी  कितनी  ही  योजनायें  हैं  ।  क्या

 भारत  सरकार  ने  शव  दिक्षा  सम्बन्धी  योजना  पर  निकाय  कर  लिया  है  क्योंकि  देश  की  दशा

 के  लिये  यह  उपयुक्त  है  तथा  यदि  तो  इस  योजना  का  क्या  नाम  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  यह  एक  विरद  योजना है
 ।  समस्त  विश्व  में  स्कूल-पूर्वे  शिक्षा

 की  कई  सौ  योजनायें  हो  सकती  हैं  ।  इसलिये  यह  राष्ट्रीय  समिति  ऐसी  योजना  बनायेगी  जो  राष्ट्रीय

 ्रावद्यकताओओं  को  पुरा  करेगी  |

 पाकिस्तान  में  सेवा  कर्मचारियों  के  प्रतिभूति  निक्षेप

 *eeg,  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कितने  ही  सेना  कर्मचारियों  के  प्रतिभूति  निक्षप  जो  विभाजन

 से  वर्तमान  पाकिस्तानी  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  उनको  दिये  जाने  बकाया  हैं
 ?

 यदि  तो  यह  धनराशि  कितनी

 सरकार  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  इन  निक्षेपों  का  भुगतान  करने  के  लिये  क्या  काय

 करने  का  विचार कर  रही  सनौर

 विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  सेना  कर्मचारियों  को  चाहे  वह  पदाधिकारी  हों नज

 अथवा  पदाधिकारी पद  से  नीचे  ऐसे पद  पर  काय  करने  में
 धनरादि  प्रतिभूति  के  रूप  में

 जमा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  जिनमें  वित्तीय  लेन-देन  करना  पड़ता  है
 ।

 इसलिये  इस  प्रकार

 के  बकाया  निक्षेपों  को  भुगतान  करने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ।

 से
 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बॉल
 हि  ह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :

 में  यह  बताना  चाहती  हुं  कि  भारतीय  वायु  सेना  के  सैनिक  भांडारियों

 को  जिनको  १९४२  से
 eve

 तक  रखा  गया  प्रतिभूति  निक्षेप  देना  पड़ता  तथा  इस

 प्रकार  के  कितने  मामले  हैं  शर
 मंत्रालय

 क्या  इन  कर्मचारियों  के  प्रतिभूति  निक्षेपों  की  वापसी

 के
 लिए

 प्रतिनिधान  भी  भेजे  गये  हैं  ?  ऐसे  मामलों
 में

 क्या  भारत  प्रतिभूति
 निक्षेप  वापस

 करने  की  जिम्मेदारी  लेगी  ?

 श्री  त्यागी
 :

 संभवतया  माननीय  सदस्या
 को

 मालूम  नहीं  हैं
 कि

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में
 शब्द  सशस्त्र  सेना  कर्मचारियों के  लिये  ही  प्रयुक्त  होता  है  तथा  इसमें  सैनिक  कर्मचारी

 नहीं  ara  ।  इसलिये  मेंने  सेना  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्रित
 की

 थी
 ।  यदि  माननीय

 सदस्या  प्रतिरक्षा मंत्रालय  में  नियुक्त  श्रमिक  कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहती  हें  तो  उसके

 लिये  मुझे  पुर्व  चाहिये  ।

 श्रीमती रेण  सेवा  में  ard से  पुर्व  सरकार  को  दिये  गये  प्रतिभूति  निक्षेपों

 के  मामलों  में  क्या  सरकार  का  उत्तरदायित्व  नहीं  होता  था  कि  उसको  वापस  करे
 ?

 श्री  त्यागी  :  में  मानता  हूं  कि  यदि  वापस  न  हो  तो  यह  भार स्वरूप  होता  है  तक
 सरकार

 के  पास  उसको  रखने  के  कुछ  कारण  होते  हें  हम  तब  तक  उसे  पास  रखते  हैं  ।

 न्यजीलण्ड से  सहायता

 Tees.  श्री  do  चं०  दार्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १६५६-५७
 में  न्यूजीलैण्ड द्वारा  भारत  को  दी  जाने

 वाली
 सहायता  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सूचना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  कौर

 विभिन्न  परियोजनाओं  में  यह  किस  प्रकार  वितरित होगी
 ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :  जी  नहीं  ।

 आर  पन  er  नहों  ।

 श्री  दी०  च०  as  ei —  न्यूजीलैण्ड सरकार  से  भारत  सरकार  को  किस  प्रकार
 की  सहायता  मिली  थी  ?

 श्री  ब०  रा०  2eyy-  ५६
 में  न्यूजीलैण्ड  ने  दुग्ध  योजना  में  सहायता  के  लिये

 राशि  निर्धारित की  थी  ।  यह  योजना  परीक्षात्मक waar  wears  योजना हैं  ।  उसने  इसके  लियें
 लगभग  48.0  लाख  रुपया  स्वीकृत  किया  था  ।

 श्री०  दी०  चं०  कॉलंग्नो  योजना  के  भ्रन्तगंत

 दी
 नाने  वाली  सहायता  के  सम्बन्ध  में

 क्या  न्यूजीलैण्ड  से  कोई  सुचना  भारत  सरकार  को  प्राप्त
 हैं

 ?

 ब०  Wo  भगत  :  इस  वर्ष  के  लिये  ?

 |  दी०  च०
 जी  at  |

 fait  ब०  भगत
 :

 इसमें
 लगभग  एक  मास  झ्रथवा  दो  मास  लगेंगे  क्योकि  सलाम में

 प्रस्तुत  करना  होगा
 तथा  अन्य  संविधानिक तथा  विधि

 प्रक्रिया  शादी पूर्ण  करनी  होगी
 ।

 मल  प्रंग्रेजी  में  ।



 १३  PEXE  मौखिक  उत्तर  GoY

 बुद्ध  परिनिर्वाण  जयन्ती

 श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १६  १९४६  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 RR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महात्मा  बुद्ध  के  ®,Yood  परिनिर्वाण
 जयन्ती  समारोह  के  लिये  प्रतिष्ठित  विदेशियों

 को  आमंत्रित  करने  का  जो  प्रश्न  विचाराधीन  गया
 उस  सम्बन्ध  में  तब  से

 कोई  शभ्रन्तिम  निर्णय

 कर  लिया गया  ;

 यदि  तो  क्या  झ्रामंत्रित  प्रिया  आमंत्रित  किये  जाने  वाले
 व्यक्तियों

 के  नामों
 व  पदों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  हो  झर

 झ्र भी
 तक

 निर्णय  न
 किये  जाने  के  कारण  क्या  है

 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  ata):  यह  विषय  wat  विचाराधीन है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 geyue am farita तक  निर्णीत  किये  जाने
 की  संभावना है  ।

 क्योंकि  बौद्धिक  धर्म  सम्बन्धी  गोष्ठी  तथा  समारोह  नवम्बर  में  इसी  कारण

 इस  विषय  में  कोई  जल्दी  नहीं हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  इन  निमंत्रणों  को  देने  में  देरी  इस  कारण  हो  रही  है

 कि  बहुत  से  विदेशी  विद्वानों  जिनको  कि  झनौपरचारिक  ढंग  से  यानी  इन फार्म ली  पुछा  गया

 इन्कार कर  दिया  था  ?  क्या  इस  तरह  की  अड़चनें  पड़ीं हैं  ?

 डा०  Ho  Ato  दास
 :  जी  नहीं ।

 श्री
 भक्त  दर्शन

 :
 क्या  जान  सकता  हूं  कि  इस  समा  रोह  जो  कि  झ्रागामी  श्रक्टूबर-नवम्बर

 में  होने  वाला  कुल  कितने  खर्चे  का  भ्रनुमान  किया  गया  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 Ho  मो०  दास  :  गोष्ठी  की  हमको  देन--साहित्य  तथा  दर्शनਂ  के  सम्बन्ध  में  होगी  ।

 इस  गोष्ठी  की  समाप्ति  के  eave  इन  प्रतिनिधियों  को  भारत  सरकार  विशेष  गाड़ी  द्वारा  प्रसिद्ध

 बौद्धिक  स्थानों  को  दिखाने  के  लिये  लें  जायेंगी  ।

 श्री  ब०  द०  पांडे
 में  सरकार  से  अ्रदब  के  साथ  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  बुद्ध  जयन्ती पर

 यह  इतनी  दौड़  धूप
 क्यों  हो  रही  है  ?  जीसस  त्राइस्ट  मुहम्मद  कृष्ण

 राम  शंकरा चा यें अरविद  जयन्ती  क्यों  नहीं  मनायी  जातीं  ?  में  सरकार  से  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि
 सिफ

 इसी  के  लिये  इतनी  दौड़  धूप  कयों  की  जा  रही  है
 ।

 Tait उ०  मू०  त्रिवेदी  :  यह  बड़ा  संगत  प्रदान  है  |

 प्र०
 मो०  युद्ध  एशिया  के  महानतम  पुरुष  माने  जाते  हैं  ।  समस्त  भारत  को

 गर्व  हैं  कि  उनकी  जैसी  महत्ता  के  मानव  का  इस  देश  में  जन्म  शुभ्रा  ।  इसलिये  उनके  परिनिर्वाण

 के  R40 oF  समारोह  पर  यह  वास्तविक  तथा  उचित  है  कि  भारत  सरकार  इस  महान  अवसर  को

 स्मरण  करनें  के  लिये  कुछ  करे  ।

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :  माननीय  मंत्री
 जी

 ने  यह  तो  बिल्कुल  ठीक  कहा  कि  बुद्ध  भगवान
 का

 एशिया  में  इतना  बड़ा  स्थान  पर  उसी  के  साथ  भगवान  राम  का  कौर  कृष्ण  का  भी  हमारे  देश

 में  बहुत  ऊंचा  स्थान  है
 ।

 क्या  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  इसी  प्रकार  के  समारोह  राम
 कौर

 कृष्ण
 के  सम्बन्ध  में  भी  मनाये  जायें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 डा०  Ho  सो०  यदि  माननीय  सदस्य  श्री  रामचन्द्र  के  जन्म की  जिस  दिन  वह

 सरयू  में  घुसे  थे  उस  दिन  की  निश्चित  तिथि  बता  सकें  तब  हम  कुछ  कर  सकते  हें  तथा  मामले  पर

 विचार कर  सकते  हैं  ।

 श्री  qo  ०  ्  :  यदि
 मुझे  ठीक  याद  हूं

 तो
 कुछ  समय  पूर्वे  प्रधान  मंत्री  ने  कहा

 थाकि

 परिनिर्वाण  के  शताब्दी
 समारोहों

 में  भाग  लेने
 के  लिये

 भारत  सरकार ने  न  भेज

 महाबोधि  समाज ने  भेजे  थे  ।  क्या  यही  स्थिति  wast =
 भ्रमणा  सरकार  भी  किसी  विदेशी

 ब्यान  पुरुष  को  ग्रामंत्रित
 कर  रही  है

 ?

 Ho  मो०  जहां  तक  हम  जानत ेहैं  यह  आमंत्रित जन  भारत  सरकार
 के  ग्र तिथि

 होंगे ।

 हेडमास्टरों  तथा  निरीक्षक  पदाधिकारियों  की  गोष्ठियां
 सक  कप

 1 * ९६९८९.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निरीक्षक  पदाधिकारियों  aif  की  are  प्रादेशिक  गोष्ठियों  के  अतिरिक्त

 दो  विशेष  गोष्ठी  करने  के  क्या  कारण

 इन  गोष्ठियों  में  किस  प्रकार  के  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  व्यवसायों  ने  भाग  लिया

 अर

 are  हेडमास्टरों  की  गोष्ठियों  तथा  दो  विशेष  गोष्ठियों  की  मुख्य  सिफ़ारिशों  क्या

 थी ं?

 उपमंत्री  कण  Ato  श्रीमाली  :  स्कूलों  में  सामान्य  विज्ञान  पढ़ाने  तथा

 दिक्षा  प्रशासन  की  समस्या  की  जांच  |

 पहले  में  प्रशिक्षण  कालिजों  के  चुने हुये  विज्ञान  प्राध्यापकों  तथा  दूसरे  में  राज्य
 दिक्षा

 डी०  पी०  श्राई०/डी०
 ई०  नें  भाग  लिया  था  ।

 प्रतिवेदन अभी  प्राप्त  नहीं  हुये  हं  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  गोष्ठियों  में  शिक्षा के  स्तर  के  नीचे  गिरने के  प्रदान  पर  भी

 विचार किया  गया  था  ?

 का०ला०  श्रीमाली
 :  इन  गोष्ठियों  में  विभिन्न  समस्याओं  पर  चर्चा  हुई  वे  लगभग

 २६  थीं  ।  निरीक्षकों  तथा  दिक्षा  प्रशासन  की  गोष्ठियों  में  की  गयी  शिक्षा  का

 स्तर  बढ़ने  में  श्रव्य  सहायता  मिलेंगी  ।  अन्त  में  यही  परिणाम  होगा ।

 gto  ना०  तिवारी  विद्यार्थियों में  अनुशासनहीनता  रोकने  तथा
 शिक्षा

 के

 स्तर  को  न  गिरने  देने  aris  बातों  पर  कोई  निर्णय  लिये  गये  थे  ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  उठाने  के  विभिन्न  तरीके हैं  प्रौर  मेरा  निवेदन

 है  कि  निरीक्षकों  तथा  शिक्षा  प्रशासकों  की  शिक्षा  का  स्तर  उठाने  का

 एक  तरीका है  ।

 श्री  धन  स०  मति ६ :  कया  महत्त्वपूर्ण  जैसे  स्तर  का  गिरना  तथा  अनुशासनहीनता  दि

 के  सम्बन्ध में  निर्णय  किये  गयें हैं  तथा  यदि  तो  वे  क्या  हैं  ?

 का०  ला०
 यह  प्रशन

 है  ।  मुख्य  प्रश्न  गोष्ठियों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  में

 माननीय  सदस्य
 के  प्रश्न  का  उत्तर

 दे  सकता  हूं
 हूं  परन्तु  यह  इस  प्रदान  से  अलग  है  ।

 1  मल  wast  में  ।



 १३  2EXE  मोरी
 लि

 gow

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  क्या  इस  सेमीनार  गोष्ठी  में  शिक्षा  के  स्तर  एवं  तत्सम्बन्धी  विषयों

 पर  सरकार  के  सामने  समितियां  पेश  की  गयी  हैं  ate  यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने
 उन

 पर

 विचार  किया  है  ?

 डा०  का०  ला०  में  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  यह  जो
 सेमीनार  बने  वे

 कई  विषयों

 पर  हुये  मसलन  एग्जामिनेशन्स  )
 के  बारे  एजूकेशनल  एडमिनिस्ट्रेशन

 के  बारे  में  ate  अरन्य  विभिन्न  विषयों  के  बारे  में  ये  सेमीनार  हुये  हैं  ।  इनका  विशेष
 कर

 सम्बन्ध  सेकंडरी  एजुकेशन  शिक्षा )
 से  है  ।

 श्री  ब०  स०  मति ५  TH  औचित्य  प्रदान  प्रशन  इन  गोष्ठीयों  को  करने  तथा  इनकी  मुख्य

 सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध में  है  ।  में  जानना  चाहता हूं
 कि  सिफारिशें  क्या  हैं  ।  इसलिये  मेरा  wet

 मुख्य  प्रदान  से  भ्र संबद्ध नहीं  है  |

 महोदय  :  क्या  सिफारिशों  की  सूची  मंत्री  जी
 के

 पास
 है

 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  गोष्ठियों  का  प्रतिवेदन  प्रभी  नहीं  मिला  है  ।  परन्तु  मुख्य

 उद्देश्य  विभिन्न  तथा  सेकंडरी  farat  के  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  विचारों  तथा

 का  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  संकल्प  अथवा  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध  प्राप्य  होने  पर  इसकी

 तलिपि  पुस्तकालय में  रख  दी  जायेगी  ।

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  हां  ।

 मंत्रियों  को  भत

 * 2000,  श्री  राम  क्या  गह-किये  मंत्री  ३  १९५६  को  पूछे  गये
 ग्र तारांकित

 प्रदान  संख्या  १७१४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मंत्रियों  के  भत्तों  के  नियमों  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  उसका  विवरण  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  ate  नियम  बनाये  जा
 चुके  हैं

 तथा  उनकी  प्रति  जांच  की  जा  रही  हैं  ।  यह  हैं  कि  सरकारी  गजट  में
 वट्
 नः

 दा ea  प्रकाशित

 होंगे  तथा  तब  उनकी  प्रतियां  संसद  के  समक्ष  रख  दी  जायेंगी  ।

 भारत का  राज्य  बेक

 1*१००१. श्री  झूलन  fag  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत
 के

 राज्य

 बेक  ने
 ग्रामीण

 ऋण प्रदान किये  जाने  की  सुविधा के  लिये  wa  तक  क्या  क्या  कदम  उठाये

 प्रौढ़  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wo  चं०  :  भारत  के  राज्य  हक  अधिनियम

 के  उपबन्धों
 के  अनुसार  ग्रामीण  ऋण  की  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य  बैंक  का  कार्य  तभी  प्रारम्भ

 हो  सकेगा  जब,कि  सहकारी  भण्डारों  के  कार्य में  dag  द्वारा  wal  हाल  ही  में  पारित  कृषि

 विकास  ate
 भण्डार

 निगम  अ्रधिनियम के  aaa  कुछ  प्रगति हो  जायेगी  ।  राज्य  बैंक को  इन
 भंडारों  को  ग्रामीण

 ऋण  के  लिये  प्राधिकृत  प्रतिभूतियों  पर  उधार
 रुपया

 देना  है  जब  तक
 ये

 भंडार  सुचारू
 रूप

 से
 व्यवस्थित

 होकर  कार्य  करना  नहीं  शुरू  कर  देते  हैं  तब  तक  राज्य  बैंक  भ्र पना

 कतेंव्य  ठीक  प्रकार  से  नहीं  निभा  सकता  है  ।  इसके  राज्य  बैंक  ने  जो  अपनी  शाखाओं का
 विस्तार  करने

 का  प्रोगाम  शुरू  किया  है  उससे
 भी  ग्रामीण

 ऋण
 को

 सहायता  मिलेगी  क्यों

 ग  मूल  भ्रंग्रेजी  में
 ।
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 प्रकार  बैंकिग  सुविधायें  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 अधिक  समीप  पहुंच  जायेंगी  कौर  वे  शाखाएं  उनको  रुपये  शादी

 भेजने  की  सुविधाएं  भी  अ्रघिक  दे  सकेंगी  तथा  वे  कृषि  ऋण  से  सम्बन्धित  सहकारी  संस्थाओं  को

 भी  अ्रधिक  सहायता  प्रदान  कर  सकेंगी  ।  राज्य  बैंक  ने  परीक्षात्मक  दृष्टि  से  कुछ  चुने  हुए  केन्द्रों  में

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  भी  ऋण  देने  की  एक  श्रीराम  योजना  प्रारम्भ  की  है  |  इससे  भी  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंऋण  की  उपलब्धि  में  अघिक  सुविधाएं  मिल  सकेंगी  ।

 श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  सरकार  को  ग्रामीण  जनता  के
 कंधों  पर  पड़े  हुए  ऋणों के  भारी  बोझ

 का  ज्ञान  है  कौर  क्या  वह  इसे  जत्दी  ही  कम  करने  के  लिये  ग्रामों  में  ऋण  प्रदाता  को  बढ़ाने  के  लिये

 कुछ  कदम  उठा  रद्दी  है
 ?

 श्री  श्र०  चल  सरकार  को  उनकी  स्थिति  का  भली  भांति  ज्ञान है
 ।  इसी  कारण  ग्रामीण

 ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  किन्तु  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  जब  तक  इन

 सहकारी  sear  का  विकास  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  सरकार  अथवा  स्टेट  बैंक  के  लिये  उधार

 बांटना  बड़ा  कटिन है  ।  केवल  स्टेट  बेंक ही  रुपया  उधार  नहीं
 बांटता  रिजर्व

 बैंक
 तथा

 अन्य  संस्थायें  भी  ग्रामों  में  उधार  रुपया  बांटती  हैं  ।

 श्री  मित्तल  :  शायद  माननीय  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  होगा  कि  इम्पीरियल  का  केवल

 इसीलिये  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  कि  ग्रामीण ऋण  दिया  जा  सके  ate  उसका  विस्तार  किया
 जा  सके  ।  क्या  सरकार ने  इस  कार्य  के  लिये  कोई  योजना बनाई  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात  कही

 हैं  कि  बेक  कुछ  शाखायें खोल  रहा  है  ।  किन्तु मेरे  विचार  में  वे  ग्रामीण बेक  नहीं  हैं  ।

 महोदय
 :  माननीय  सदस्य  कोई  उत्तर  नहीं  दें  ।

 fait  मित्तल  :  क्या  बैंक  के  पास  इस  कार्य  के  लिये  कोई  योजना है  ?

 श्री  qo  चं०  गह  :
 में  पहलें  ही  कह  चुका  हू ंकि  इस  दिशा में  स्टेट  बैंक  का  कार्य  भंडार  निगम

 के  कार्य  से  सम्बद्ध है  ।  जब  तक  ये  निगम  कार्य  करना  शुरू  नहीं  कर  देते  हें
 तब  तक  राज्य  के

 लिये  भी  कार्य  करना  कठिन  है  ।  सभा ने  wat  हाल  ही  में  भंडार  निगम  अधिनियम  पारित  किया  है  ।

 और  मेरे  विचार  में  भंडार  बनने  में  कुछ  तौर  समय  लगेगा  |  इससे  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्रालय

 का  सम्बन्ध  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  श्रव्य  कुछ
 न

 कुछ  कर  रहे
 इस  सम्बन्ध

 में  राज्य  ate  की  योजना  ae  भंडार  निगम  की  योजना  एक  साथ  मिलकर  ही  चल  सकती हैं  ।

 श्री  क्या  जनता  का  यह  ख्याल  ठीक  है  कि  राज्य  बैंक  वास्तव  में  ग्रामीण  बैंकिग  में

 कोई  रुचि  नहीं  रखता  है  ?

 श्री (५
 चं०  गुह  मेरे  विचार  में  ऐसा  ख्याल  बनाना  गलत  है

 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इसका  उत्तर  देनें  की  कोई  आवश्यकता नहीं

 tat  बंसल
 :  जब  इम्पीरियल बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  तो  यह  वचन  दिया  गया

 था  कि  यह  दो  वर्ष  के  भीतर
 ८००

 खोलेगा  |  तक  राज्य  बैंक  ने  ग्रामीण  क्षेत्र

 में  कितनी  दिखाएं  खोली  हें  ?

 श्री  श्र०  चं०  गुह  मेरे  विचार
 में

 आपने  इस  संख्या  को  दुगना  कर  दिया  है  प्रौर  समय  को

 आधा
 ।  उस  समय  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि

 ४००
 शाखाएं  खोली  जायेंगी  कौर  यह  ५  वर्ष

 के  लगभग  समय  के  भीतर  जिसका कि  de  निश्चय  करेगा  खोली  जायेंगी  ।  इस  सम्बन्ध में  स्टेट

 बैंक का  कार्य  कुछ —  ;  संतोषजनक नहीं  रहा  हैं  ।  भ्र भी  तक  केवल
 ३५  का खायें  खोली गई  हैं  ।  किन्तु

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  हमें  इसके  लिये  उपयुक्त  स्थान  तथा  पक्के  कमरे  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 मुझे  ATAT  है  कि  wa  राज्य  बैंक
 अ्रवश्यमेव  इस

 प्रगति  गति  बढ़ाने
 की

 कोशिश  करेगा re  ...

 1  मूल  wast में  ।
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 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  राज्य  बैंक  द्वारा  ऋण  की  सुविधायें  दी  जाने  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार  ने

 कभी  इस
 बात  का  भी  भ्रनुमान  लगाया  है

 कि
 fora  बैंक  अधिनियम  के  संशोधित

 होने के  भ

 जिन  राज्यों
 के  सहकारी  बैंकों  को  रुपया  दिया  गया  था  उन्होंने  कौन

 सी  ऋण  की
 सुविधाएं

 देहें

 श्री  ई  do  गह  रिज  बेक  ने  राज्यों  के  सहकारी  बैंकों
 को

 रुपया  दे  दिया  है
 |  मेरा  स्याल

 है  पिछले  वर्ष
 Vé  ६४  लाख  रुपया  स्वीकार  किया  गया  उससे  पहले  २११२१  करोड़

 रुपये  |  प्रति  वर्ष  यह  राशि  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़ाई  जा  रही  है  |

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बैंक
 निश्चित  कार्यक्रम

 के  अनुसार

 नहीं  खोल  रहा  है  ।  एते  क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  लोगों  को  ऋण  देने  के  लिये  कोई  ग्न्य

 योजना  बनाई  है
 !

 श्री mo
 च०

 यह  समझना  सर्वथा  गलत  है  कि  सरकार  प्रथम  रिज  बैंक ने  इस
 योजना

 को  बिल्कुल  त्याग  दिया  हैं
 ।  यह  योजना  way  कार्यान्वित  की

 जा  रही  है  |
 प्रभी  इस  प्रकार  का  निष्कर्ष

 निकालना  शीघ्रता  होगी  ।
 मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य  बेक  तथा  रिजर्व  बेक

 इस  विषय  में  शी  करता

 करने के  लिये  शीघ्र ही  भ्रावस्यक कदम  उठायेंगे  |

 बाल-कल्याण  निधि

 है  १००२.  डा०  सत्यवादी :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  FELY-YE

 के  दौरान  में  बाल-कल्याण निधि  में  से  प्रत्येक  राज्य को  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  Ato
 :

 भारत  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  निधि

 नहीं है  ।

 बिदेशी  पत्रिकायें

 *
 20038,  श्री  रघुनाथ fag  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 पाकिस्तान तथा  are  देशों  की  कितनी  पत्र-पत्रिकाद्रों  का  भारत में  जाना  वाजत है  ?

 गृह-किये  मंत्रालय  में  मंत्री  दो  ।

 थी
 रघुनाथ  सिह  :

 ,
 gear

 चाहता  हूं  कि  जो  पेपर  बैन्ड
 वां जत  )  हैं  वे  प्रक्रिया

 के
 हैं  या  पाकिस्तान के  हैं

 श्री  दातार
 :

 एक  पेपर  श्राकुपाइड  PRATT  का  था  कौर  दूसरा  लंदन  का  था  ।

 श्री  state  श्रद्वा
 :  क्या  विदेशी  पत्रिकाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की दृष्टि  से  गृह-मंत्रालय

 ने
 भारत

 की
 भिन्न  बुक  स्टालों  पर  पड़े  यौन  सम्बन्धी  तथा  अन्य  प्रकार  की  ~  का

 कोई  सर्वेक्षण किया  है  ?

 श्री  दातार :

 हमारे  पास  लाते  रहते  हैं  ।
 हमारे लिये  सर्वेक्षण करना  जरूरी  नहीं  है

 ।
 हमारे  कई  मित्र  हें  जो  ऐसी  वस्तुएं

 समद्र पार  यात्रा

 1*१००४.
 श्री  जयपाल fag  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कितने ऐसे
 argo  ato  एस०  तथा  अन्य

 अधिकारी
 हैं  जिन्हें  समुद्रपार  यात्रा  भाड़ा

 जाता

 —

 1  मल  ग्रेजी
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 )  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होती  @r
 योर cal

 a  यदि  इस  सम्बन्ध में  नियमों  में  कोई  परिवर्तन  किये  गये  हों  तो  वे  परिवर्तन  क्या

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 मंत्री  :  से  भारतीय  अ्रधिकारियों  को  अव

 समुद्रपार  यात्रा
 की

 यह  रियायत  नहीं  दी  जाती
 है  ।  यह

 रियायत  जब  केवल  योरुप  के  रहने  वाले
 ८  अधिकारियों  को  ही  मिलती  है  इनपर  व्यय  होने  वालीं  राशि  ७६४६  पौं०  ६  शि०  ७  पैं०  है  ।

 श्री  जयपाल  सिंह  :  संविधान  के  समय  यह  पवित्र  प्रतिज्ञा  की  गई
 थी

 कि  भारत  में  किसी  से
 भेदभाव

 का
 बर्ताव

 नहीं  किया  तब  भला  भारतीय  wk  योरूपीयन  म्रधिकारियों  में

 ऐसा  भेदभाव  क्यों  किया  गया  हैं  !

 श्री  दातार  :  यह  सोचा  गया  कि  वर्तमान  स्थिति  में  इस  प्रकार  के  कंसेशन  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं है  ।  इस  प्रकार  की  रियायत  की  सिफारिश  प्ली  आयोग  ने  की  थी  ।  यह  रियायत

 उन्हीं  लोगों  को  दी  जाती  थी  जो विदेशों के  रहने  वाले  होते थे  ।  लिकर

 यग
 का  तालुक  हैं  यह  रियायत  केवल उ उन्हीं  भाई  सी०  एस०  अधिकारियों  अथवा  सेक्रेटरी  श्राफ

 स्टेट  कार्यालय  के  अधिकारियों  को  मिलती  थी  जो  १९२४  से  पहले  सेवा  में  कराये थे  ।

 के  गश्चात् स  इस  प्रकार  का  प्रकार  पार  का  भत्ता  देना  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  के  सवेरा  प्रतिकूल

 इसे  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  जयपाल  सिह  :  क्या  इंडियन  सिविल  सर्विस  एसोसियेशन  ने  इसका  कोई  विरोध

 किया है  ?

 श्री  दातार  :  मुझे  कोई  ऐसी  खबर  नहीं  है  ।  मेरे  विचार में  य यह  फैसला
 उनको बता  दिया

 भगा  दे  फीर  शायद इस  विषय  पर  अनौपचारिक रूप  से  उनसे  पहले  परामर्श  भी  कर  लिया

 गया  AT  |

 क०  Fo  बसु  :  क्या  इन  विदेशी  अधिकारियों  का  कार्यकाल  समाप्त  होने  वाला  है  अथवा

 वे  दीर्घ  समय  तक  इस  रियायत  का  लाभ  उठाते  रहेंगे
 ?

 श्री  दातार  :  जब  तक  वे  सेवा  में  हें  वे  इसका  लाभ  उठाते  रहेंगे  ।

 श्री
 Fo  Fo  बसु

 :  क्या  उनका
 कार्यकाल

 समाप्त  होने  वाला  हैं  अथवा  वे  way  ale  काल

 तक  बने  रहेंग े?

 श्री  दातार  :
 उनकी

 संख्या  बड़ी  कम  है  ।  हमें  इसकी  अधिक  चिता  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 श्री  क०  कठ  बसु  :  विदेशियों  के  लिये  बहुत  उदार  यही  at  मुख्य

 कठिनाई हैं  |

 श्री  जयपाल  fae :  कया  वे  भारतीय  नागरिक  जो  aa  भारतीय  सेवा  में  हैं  और  जो

 इसके  ग्र धि कारी  ग्रोवर  जो  मेरे  विचार  में  aa  भी  इसके  श्रमिक  re  उनको  इसके  स्थान  पर  कोई
 meq  रियायत  दी  जा  रही  है

 ?

 श्री  दातार
 :  नहीं  ।  इसकी  पूर्ति  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 हम  उनको
 एक

 रियायत
 दे  रहे  थे  जब  उसको  हमने  वापिस  ले  लिया  क्योंकि  वर्तमान  स्थितियों  में  उसका  कोई  औचित्य

 नहीं  दीखता

 मल  wast  में  ।
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 नयें  विश्वविद्यालय

 नया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 * 200%.  श्री  सादिया  गौडा

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  कोई  नये
 विश्वविद्यालय  खोले

 इनमें  से  प्रत्येक  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कितना
 भाग

 रहेगा
 कौर  राज्य  सरकार  का

 ल
 az

 क्या  प्रस्तावित  विश्वविद्यालयों  की  कुछ  विशेष  विशेषताएं  होंगी ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला  :

 नये  विश्वविद्यालयों  द्वारा  विकास  के  लिये  मांगे  गये  ग्रनुदानों  पर  विश्वविद्यालय

 भ्रनुदान  आयोग  विचार  करेगा  जेसा  कि  वह  अन्य  विश्वविद्यालयों  की  दशा  में  करता  है  |

 वह  यह  देख  कर  विचार  करता  हैं  कि  उसके  पास  कितनी  निधि  उपलब्ध  है  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या  rv]

 श्री  मादिया  गौडा  में  कुरक्षेत्र  तथा  बनारस  संस्कृत  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  बात

 तो  समझ  सकता  हूं  मगर  अन्य  सामान्य  विश्वविद्यालय  बनाने  की  बया  आवश्यकता  है  जब  कि

 अभी  प्रारम्भिक  ate  माध्यमिक  शिक्षा  की  कमी  ही  पूरी  नहीं  हो  पा  रही  है  श्नौर  कभी  रुपये  को

 कमी  के  कारण  इसका  ही  विस्तार  नहीं  हो  पा  रहा  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  किंग  ने  योजना  AAT

 से  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  स्वत  इनकी  योजनाएं  ट्वेंटी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर

 ली  गई  अभी  तक  इनके  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  कोई  बरामद  नहीं  किया

 गया  है--हां  एक  दो  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  जरूर  उससे  परामर्श  लिया  गया  है  ।

 श्री  मादिया  गोड़ा  क्या  सरकार  को  यह  बरामदा  नहीं  दिया  गया है  कि  जब  प्रारम्भिक

 दिक्षा  ही  ह  क  #  ०  के  ०.  क

 क्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रदान  नहीं  पूछ  रहे  हैं  वह  तो  परिसरों  देने  लगे  हैं  ।

 श्री  बंसल
 :  क्या में  इन  विश्वविद्यालयों के  नाम  जान  सकता

 का०  ला०  श्रीमाली :  विवरण में  इनके  नाम दे  दिये  गये  वे  ये  हैं  :  कुरुक्षेत्र

 वाराणसी  संस्कृत  जबर
 पुर

 विक्रम  उज्जैन  कौर  रांची  विश्वविद्यालय

 fata  इकबाल  सिंह  क्या  यह  सत्य  है  कि  पेप्सू  सरकार  ने  पटियाला  में  एक  विश्व
 विद्यालय

 बनाने  के  लिये  कहा  है  ae  क्या  सरकार ने  उस  प्रस्ताव  पर  विचार किया  यदि  तो

 उसका  क्या  परिणाम  रहा  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  इसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये

 श्री  ति०  सु०  चेट्टियार  उपमंत्री  महोदय  ने  उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  बताये  हैं

 जिनके बारे  में

 किसी  विश्वविद्यालय  के  बारे  में
 mart  अयोग

 को
 निर्देश  किया  जा  चुका  किन्तु  कया  इनमें

 से

 ग्रा योग
 से

 भी
 कोई  उत्तर  प्राप्त  उुद्परा ह  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  कुरक्षेत्र  विश्वविद्यालय
 के  बारे  में  आयोग

 की
 यह  निश्चित

 राय
 थी  कि  पंजाब

 में  कोई  नया  विश्वविद्यालय नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  |  किन्तु  वह  विश्वविद्यालय
 ही  शु श  ।  जहां

 रू  किया
 जा

 चुका  था  तक  प्रत्य
 विश्वविद्यालयों  का  सम्बन्ध  उनके

 बारे  में फिक  किमी

 t  मूल  ay  सच चम्प ूहि  में  |
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 अभी  तक  आयोग  को  कोई  निर्देश  नहीं  किया  आयोग
 उन  पर  तभी  विचार  करेगा  जब

 उनके  बारे  में  उसके  पास  कोई  प्रस्ताव  जायेंगे ।

 सामान्य  निर्वाचन

 1*१००७.  सरदार  इकबाल  कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  ५  सामान्य  निर्वाचनों  के  प्रश्न  पर  विचार कर  लिया  गया  हे
 उसके

 लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार किया  गया

 यदि  तो  वह  कार्यक्रम  क्या  है  ;

 क्या  अ्रगले  सामान्य  निर्वाचनों के  ga  लोक-सभा  विघटित कर  दी

 यदि  तो  कौर

 क्या  ऐसा  करनें में  कोई  वैधानिक  या  रूढ़िगत  कठिनाई  होगी
 ?

 मंत्री  :
 जी नहीं

 से  wet  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 सरदार  इकबाल  fag:  क्या  भ्रगले  सामान्य  निर्वाचन  के  लिये  सरकार  ने  कोई  योजना  तैयार

 नहीं
 की

 जिसके  भ्राता  पर  सरकार  के  महत्वपूर्ण  सदस्य  ale  निर्वाचन  झ्रायुक्त  वक्तव्य दे  रहे  हें  ?

 श्री  पाटनकर
 :  जेसा कि  प्रधान  मंत्री ने  ११  मई  को  बताया  जब  कि  वही  प्रदान  पुछा

 गया  हम
 इरादा

 करते  हैं  कि
 भ्र गले

 वर्ष  के
 प्रारम्भ

 में  सामान्य  निर्वाचन  होंगे
 प्रो  उस  आघार

 पर  निर्वाचन  आयोग  सभी  संभव  तैयारियां कर  रहा  है

 श्री  क०  Fo  बसु  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  निर्वाचन  आयुक्त  ने  एक  निश्चित  वक्तव्य  दिया

 है  कि  निर्वाचन  १  से  el  ae OC)  के  बीच  होने जा  रहा  है  ?

 श्री  पाटनकर :  मेंने  ही  सुबह  पुछताछ  की  थी  भ्र  प्रायोग  यह  कहता  है  कि  उसनें  ऐसा

 कोई  वक्तव्य नहीं  दिया  है  ।

 श्री  भागवत  झा
 :

 मूल  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  नये  प्रदेश २  भ्रक्टूबर  को
 बनने  वाले

 थे
 ।  चूंकि  उनके  अरब १  नवम्बर  को

 बनाये  जाने  की  संभावना  क्या  सरकार  या  निर्वाचन  आयोग
 का  यह  विचार  है  कि  कार्यक्रम  में  कुछ  विलम्ब हो  जायेगा  ?

 श्री  फिलहाल  स्थिति  यह  है  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पारित  हो  जाने  के  बाद

 निर्वाचन  ara  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  किये  जाने  वाले  परिवर्तनों  पर  विचार  करेगा  ।  इसमें कुछ  समय

 लगना  स्वाभाविक हैं  ।  उसके  बाद  ही  सरकार  के  faa  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  करना

 उचित  होगा  ।

 शो  दी०  चं०
 :

 क्या  सरकार  ने  निर्वाचन क्षेत्रों  के  परिसीमन मतदाताओं  की

 सूचियां  प्रकाशित  करने के  लिये  कोई
 भ्र स्थायी  कार्यक्रम  बना  लिया  है

 ?

 श्री  पाटनकर
 :  ait

 जब  कि
 विधेयक

 पूर्ण  रूप  से  पारित  नहीं  हुमा  सरकार  निर्वाचन
 क्षेत्रों

 के
 परिसीमन

 के  लिये  योजना  बना  सकती है  ?  हम  नहीं  कह  सकते  कि  दूसरे  सदन

 में  इस  विधेयक  में  कोई  परिवहन  होगा या  नहीं  ।  मेंने  कहा  था  कि  विधेयक  के  अन्तिम  रूप  में

 पारित  किये  जाने  के  बाद  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 आयोग

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  अ्रगले  सामान्य  निर्वाचनों  के  प्रारंभिक  कार्य  के  रूप
 एक  परिसीमन

 में  निशक्त
 किया  गया  हैं  ।  इस  प्रायोग  का  क्या  कार्य  क्षेत्र है  वह

 कब
 तक

 ५ # ३ अग्रजा  में  ।
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 प्री  पाटनकर  :  जब  तक  काम  समाप्त  न  हो  जायें  तब  तक  शभ्रायोग काम  करेगा  |

 श्री  राघवाचारी  :  क्या  हम  यह  समझें  कि  सरकार  ने  फरवरी  या  में  चुनाव  कराने  का

 कोई  फसला नहीं  किया  है
 ?

 श्री  पाटनकर
 :
 माननीय  सदस्य

 को
 मालूम  है  कौर  जैसा  कि  मेंने  कई  बार  बताया  संविधान

 के  अनुसार  सामान्य  चुनाव  बगलें  वर्ष  के  प्रारंभ
 में  होने  चाहिये  ।  इस  बीच .  १५  महत्वपूर्ण

 घटनाएं  हो  रही  हैं  या  होंगी
 ।

 हम  उन  पर  दृष्टि  रखेंगे  she  जहां  तक  संभव  होगा  सरकार  कार्यक्रम
 पर  कायम  रहें  ।

 श्री  बंसल  :  क्या  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  जहां  ae  आवश्यक  राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक  पारित
 हो

 जाने  के  बाद  या  नये  राज्यों  के
 गठन  के  बाद  प्रारंभ  किया  क्योंकि

 माननीय  मंत्री ने  बताया  हैं  कि  परिसीमन  कार्य  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  प्रारंभ  होगा ?

 श्री  पाटनकर  :  विधेयक  पारित हो  जाने  के  बाद  काम  उचित  रूप से  प्रारंभ हो  सकता  है  ।

 नये  राज्यों के  गठन  तक  रुकने की  कोई  आवश्यकता नहीं  है  |

 श्री  गाडगिल
 :  क्या

 यह  कहना  ठीक  है  कि  सरकार
 की  भी

 यही  नीति है  कि  चुनाव

 यथा  संभव  शीघ्र  से  शीघ्र  किये  जाये ं?

 गी  पाटनकर  :  सरकार की  यही  इच्छा  हैं  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  नया  सरकार  ने  निर्वाचन  आयोग  से  यह  पूछ  लिया  है  कि  फरवरी  के

 प्रथम  सप्ताह  में  सामान्य  चुनाव  कराने के  लिये  किस  तारीख  तक  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पारित

 जाना  चाहिये
 ?

 श्री  पाटनकर  :  इसका  उत्तर  कसे  दिया  जा  सकता  है
 ?

 में  माननीय  सदस्या  का  अभिप्राय

 नहीं समझ  पाया

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  मेंने  यह  पूछा  बेग  के  के  ०.  क

 श्रिया  महोदय  :  ये  सब  कल्प नात्मक प्रदान  हैं  ।

 मिस्त्र  को  सेनिक  मिशन

 *  oot.
 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  मिस्र  ने  भारत  से  सद्भावना  सैनिक  मिशन  आमंत्रित

 किया

 यदि  तो  क्या  भ्रायोग  ने  मिस्र  का  दौरा  किया  कौर

 नया  उसने  ara  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  जी  हां  ।

 श्री  कृष्णा चा यें
 सैनिक  शिष्टमंडल

 भेजने  का  कया  उद्देश्य  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  शिष्टमंडल  दोनों  देशों के  बीच  टेक्निकल ज्ञान  के  बारे  में  विचार  विनिमय
 करने

 के
 लिये

 वहां  जाता  है
 ।

 जब  वे  बाहर  जाते हें  तो  दूसरी  सेनाओं  को  वहां  देखते  हैं  कौर  बहुत
 सी  नयी  बातें  सीखते  हैं  ।

 श्री  कृष्णा चा यं  क्या
 |

 ऐसे
 शिष्टमंडल

 दूसरे  देशों  को  भी  भेजें  जाते  हें  ?

 मल  अंग्रेजी  |
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 श्री  त्यागी  :  जी  कभी  कभी  ।

 श्री  कृष्णाचार्य  इस  दिष्टमंडल के  सदस्यों  के  नाम  कया  हैं
 ?

 शी  त्यागी  :  दस  सदस्य  भेजे  गये  थे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  नाम  जानना  चाहते  हों  तो  .  .  .

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :  सब  नाम  मालूम  करने  का  क्या  उद्देश्य  है
 ?

 श्री  त्यागी  :
 वे  विक्रम  सिंह  के  नेतृत्व  में  गये  थे  ।  सशस्त्र  बलो ंके  १०  सदस्यों

 का  एक  शिष्टमंडल  भेजा  गया  था  |

 कोलंबो  योजना

 1*  १०१०.  श्री  वोडयार  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  तुंगभद्रा  परियोजना  के  सिंचाई  कार्यों  के  लिये  आ्रास्ट्रेलिया ने

 मिट्टी  हटाने  की  भारी  मशीनें  भेजी

 यदि
 तो

 इन  मशीनों
 की

 लागत  क्या

 क्या  ये
 कोलंबो  योजना

 के
 अन्तर्गत

 भेजी  गई
 पर

 ये  मशीनें  हैदराबाद  क्यों  भेजी  गई  हैं  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०

 ५६  ye  लाख  रुपये  ।

 जी  हां  ।

 आस्ट्रेलिया  की
 सरकार  नें  यह  सहायता  तुंगभद्रा  परियोजना  के  उस  भाग  के  लिए

 दी  थी  जो  हैदराबाद  में  ह  कौर  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार AU  सका  ह  से ः  नर  गा  करने  के  बाद  इसे  स्वीकार

 किया था

 tet  वोडयार
 :

 क्या
 तुंगभद्रा  नियंत्रण  ats

 की
 सलाह  से  ये  मशीनें  हैदराबाद  की  कौर  भेजी

 श्री do
 राठ  भगत

 :  में  नहीं  किन्तु  उनके  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  गया  होगा |

 श्री  वोडका
 :

 क्या  सरकार  ने
 परियोजना

 के  मैसूर  वाले  भाग  में  मशीनें भेजने  के  प्रदान

 पर  विचार  किया  है  ?

 श्री ब०
 Wo  भगत

 :  हमें उस  कौर  से  कोई  ब्योरा  प्राप्त  नहीं  ठ्  है  ।  जब  हैदराबाद  में

 मशीनें  भेजते  के  et  पर  विचार  किया  गया  था  तब  मैसूर  के  पक्ष  पर  जो  उस  समय  विभाजित मद्रास
 राज्य  में

 विचार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  राज्य  सरकार  ने  कोई  प्रार्थना  नहीं
 की  थी  ।  किन्तु

 यदि  माननीय  सदस्य  का  यह  अभिप्राय है  कि  वहां  भी  ग्रा वश्य कता है  ate  मैसूर  सरकार  हम  से  कहे
 तव  हम  उस  विषय  पर  विचार  करने  के  लिये  तैयार

 fart  रामचन्द्र रेड्डी  :  क्या
 यह  सच  है  कि

 इस  मशीनरी  के  साथ  खुले  पुर्जे  पर्याप्त  मात्रा  में

 नहीं  भेजे  गये  हैं
 ?

 ी

 |  ग्न
 भी

 ब०
 रा०  भगत

 :
 खुले  पुर्जों  के  सम्बन्ध  मुझे  मालूम  नहीं  है  ।  वे  सम्बन्धित  मंत्रालय

 से  पूछें |

 मूल  में  ।
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 qo  स०  भूति  :  वह  मशीनरी  किस  प्रकार  की  है  क्या  वह  बांध  का  निर्माण  करने

 के  लिये  पर्याप्त  ह

 teat  महोदय :  वह  मिट्टी  हटाने
 को

 भारी  मशीनरी है  ।  यह  प्रदान  में  कहा  गया  है

 ait  ब०  रा०  भगत  :  मशीनरी  में  रोड  एक्स्कवेटर्स arte  हें  जिसे  fagt

 हटाने  वाली  भारी  मशीनरी  कहा  जाता
 ।

 अनुमान  है  कि  तुंगभद्रा  के  लिये  ७०  लाख  रुपये
 को

 होगी  ।  कौर  रामगुडम  परियोजना
 के

 लिये  ५०
 लाख  रुपये

 की  होगी  ।  उनमें
 एक

 दो  को  छोड़

 कर  सब  मशीनें  पहुच  गई  हैं
 ।

 श्री  ला०  ato  मिश्र
 :  तुंगभद्रा  परियोजना  के  लिये  इस  सहायता  के  क्या

 ऑस्ट्रेलिया  की  सरकार ने  भूमि  मिट्टी  का  कटाव  कौर  सिचाई
 के  लिये  भी

 कुछ  सहायता देने

 का  प्रस्ताव  किया  है  प्रौढ़  यदि  तो  वह  प्रस्ताव बया  है  ?

 श्री ब०
 रा०  भगत

 :  इस  समय  मुझे  विदित  नहीं
 ह

 किन्तु  में  माननीय
 सदस्य

 को
 उन

 परियोजनाओं  की  सूची  दे  सकता  हूं  जिनके  लिये  हमें  भ्रास्ट्रेलिया  सरकार  की  सहायता  मिलती

 ह्  i

 टेक्नीकल  जनजाति

 1१०११.  श्री  प्री  गर्ग  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  हैं
 कि  इस

 देश  में  यंत्र  विशेषज्ञों
 की  बहुत  मांग  है  श्र  दूसरी

 पंचवर्षीय  योजना में  इस  मांग  के  बढ़  जाने  की  संभावना है  ;

 क्या
 यह  सच  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  यंत्र  विशेषज्ञों

 की  बढ़ती हुई  मांग को
 चौहान  प्रौद्योगिकीय  संस्थाएं  भी  पूरी  नहीं  कर

 देश  में  स्थापित  विभिन्न  प्रौद्योगिकीय  संस्थानों  को  भ्रमित  छात्रों  को  प्रशिक्षण

 देने के  लिये  भ्र पनी  विमान  क्षमता  बढ़ाने  में  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 केन्द्र  या-सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  विभिन्न  राज्यों  में  कितनी  प्रौद्योगिकीय

 संस्थायें  खोलने  का  विचार है  कौर  क्या  देश  की  झ्रावइ्यकता के  लिये  वे  पर्याप्त

 प्रायोजन
 के

 इस  महत्वपूर्ण  पहलू  के
 लिये

 देश  को  आत्म  निर्भर  बनाने  के
 लिये  कितने

 धन
 टेक्नीकल

 ज्ञान  की  जरूरत  होगी ?

 1  शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  श्रावक  जानकारी  का  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  ह  ।  परिशिष्ट  ६,  aaa  संख्या  २५]

 Tait  रा०  प्र०  गई
 विवरण  से  यह  स्पष्ट  होता  हैं

 कि  वर्तमान  संस्थाओं  में  पर्याप्त  कर्मचारी
 और  साधन  सामग्री  नहीं है  तौर  उनमें  सुधार  करना  सरकार  बहुत  कठिन  समझती  हैं  ।  सरकार

 १८  नये  इंजीनियरिंग  कॉलेज  कौर  ६२  पॉलीटेकनिक  खोलने  के  लिये  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  वृन्द
 समिति  की  सिफारिशें  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करेगी  ?

 स०  सो ०  दास :  अपत  प्रौद्योगिकीय  deal  में  सुधार  उनका  विकास  ix

 विस्तार  करना
 सरकार

 के
 लिये

 असंभव  नहीं  है  ।  जहां तक  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  वृन्द  समिति

 की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  वे  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |

 ‘Tal  रा०  प्र०  गर्ग  :  यदि इं  जीनिर्यारंग  कर्मचारी  वृन्द  समिति  की  सिफारिशें  कार्यान्वित
 की  तो  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना पर  क्या

 प्रभाव  पड़ेगा

 मूल  wast में  ।



 RE

 Ho  मो ०  दास :  कत्पनात्मक नरन  का  उत्तर  देना  कठिन  है  |

 श्री ब्र  रा०  नरसिंह  :  क्या  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  में  प्रौद्योगिकीय  संस्थानों  के  विकास

 के  लिये  कोई  योजनाएं  थीं
 atc  यदि  हां  तो  क्या  उनमें से  कोई  ऐसी थी  जो  पूरी  नहीं  हो  सकी  ;

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  इसके  कारण  बता  सकता  है  योजनाश्रों  के  नाम भी  ?

 श्रिया  महोदय :  चार  प्रशन  एक  ही  ।

 Ho  मो०  दास  :  देश  में  अपने  प्रौद्योगिकीय  संस्थानों के  विकास  श्र  विस्तार तथा

 नयी  संस्थानों की  स्थापना  के  लिये  एक  विस्तृत  योजना थी  ।  PEXL-YR  प्रजाति  पहली  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रारंभ  कौर  PEYY-UE  प्रात  पहली  योजना  के  पन्त  के  बीच  जो  वार्षिक  भरती  कौर

 निकासी  हुई  हैं  उससे  यह  मालूम  किया  जा  सकता  है  कि  क्या  सुधार  किया  गया  है  ।  पहली  योजना

 के  प्रारंभ  में  उपाधि  तथा  स्नातकोत्तर  दिक्षा  सम्बन्धी  संस्थायें  ५८  थीं  गर  भ्रम वह  ६१  हैं  ।  उन  में

 सालाना भरती  SEV  थी  श्र  अब  वह  ६,०२०  हैं  जो  लगभग  २४  प्रतिशत  बढ़  गई  है  ।  वर्ष

 PEXQ—-UR  में  उनकी  सालाना  निकासी  २,७६८  थी  अरब  वह  ४,२०७  हो  गयी  है  |

 बुनियादी  शिक्षा  प्राकलन  समिति

 *
 १०१२.  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 बुनियादी  शिक्षा  आकलन  समिति  की  सिफारिश  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 का०  ला०  :  उनका  परिक्षण  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  किया जा  रहा  है  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर :  वे  सिफारिशें  कया है  ?

 डा०
 का०  ला०  श्रीमाली

 :
 इस  समिति  की  सिफारिशें बहुत  लंबी  चौड़ी  हैं

 ।
 में  माननीय

 सदस्य को  सुचित  कर  दूं  कि  समिति  की  रिपोर्ट  अगस्त  मास  में  ही  प्रकाशित  हो  जायगी  कौर  उसकी

 एक  कापी  पालियामेंट लाइब्रेरी  में  रख  दी  जायगी

 त्रिपुरा  में  खाद्य  स्थिति

 1 * १०१४.  श्री  दीदार देव  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  त्रिपुरा  खाद्य  समन्वय  समिति  कौर  त्रिपुरा  बाढ़  सहायता  समिति  ने  हाल  में
 सरकार को  त्रिपुरा  की  कुछ  अत्यावश्यक  समस्याओं  के  बारे  में  कोई  नोट  भेजे

 यदि
 तो  उसमें  कौन

 सी
 सदस्यों

 का  उल्लेख  किया  गया  है  श्र  तुरंत  उनके

 हल  के  लिये  क्या  सुझाव  दिये गये  ae

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :
 जी  हां  ।

 त्रिपुरा  खाद्य  समन्वय  समिति  ak  त्रिपुरा  बाढ़  सहायता समिति  ने  aoa  नोटों  में

 राज्य
 को

 खाद्य
 सदस्यों

 राज्य  में  हाल  की  बाढ़  से  उत्पन्न  होने  ब्रा ली  स्थिति का
 उल्लेख

 किया  है
 ।

 इन  समस्याओं  के  हल  के  लिये  इन दो
 समितियों

 ने  विभिन्न  सुझाव

 दिये

 राज्य  में
 खाद्य  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कौर  बाढ़  के  कारण

 उत्पन्न
 कष्ट  दूर  करने के

 लिये  सरकार  ने  सब  संभव  पग  उठाये  हैं  ।

 मूल  stich  में  ।
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 felt  दशरथ  देब
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा सरकार  ने  चुने  हुये
 १२  व्यापारियों  a  प्रसिद्ध

 जमाखोरों  की  एक  चावल  व्यापारी  सिंडिकेट  बनाया  है  कौर  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  जो  भी  खाद्यान्न

 उपलब्ध था  सिंडिकेट  ने  उस  पर  एकाधिकार  जमा  लिया  उसे  बाहर  भेज  दिया  है  कौर  जमा  कर

 लिया  है  जिसके कारण  यह  संकट  पैदा  हुमा है  ?

 श्री  दातार  :  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं है
 ।

 श्री  दशरथ  देब
 :

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  दम्बरू  क्षेत्र  में  सात  भद्रा  प्रसन्न  रुप्नाजा

 पाडा  में  तीन  बिन्दजय  चौधरी  पाडा  में  एक  डिवीजन  के  शरत्चन्द्र  रूआजापाडा

 में  एक  went की  जुलाई  में  भूख  से  मृत्यु  हुईं  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :

 मेरी  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  है  कि  वे  जानकारी  मेरे  पास  भेज  दें  तब  मैं

 पुछताछ  करूंगा  ।

 श्री  दशरथ  देव  :  क्या  अ्रात्महत्या  करने  वाले  व्यक्तियों  के  कोई  शव  शभ्रगरताला

 में  परीक्षण  के  लिये  लाये  गये  थे  कौर  आखिरी  में  डाक्टर ने  यह  शंका  प्रकट की  कि  उन  व्यक्तियों

 नें  लंबी  भूखमरी  के  कारण  आत्म  हत्या  की  है  ?

 tat  STATS  :  मेरा  उत्तर  वही

 महोदय
 :

 विस्तार  के  ये  सब  विषय  पहलें  मंत्री  के  पास  भेजने  चाहियें  ।  यह  परीक्षा

 का  स्थान  नहीं  माननीय  सदस्य  पूरी  भ्रौर  पर्याप्त  जानकारी  चाहते  सामान्य  प्रश्न  यह  था

 कि  त्रिपुरा  खाद्य  समन्वय  समिति  ax  त्रिपुरा  खाद्य  सहायता  समिति  ने  अभी  हाल  में  सरकार  की

 त्रिपुरा  की  कुछ  भ्रत्यावश्यक  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  नोट  भेजें  कौन  सी  समस्यायें  बताई  गई

 हें  और  तुरंत  हल  के
 लिये

 क्या  सुझाव  दिये  गये  हैं  ae  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 है  ।  इसमें  विस्तृत  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इन  विषयों  के  सम्बन्ध

 म
 जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  वह  अपना  मंत्री  महोदय को  दे  दें  ताकि  वे  तैयार  होकर

 यहां  उत्तर दे  सकें  ।

 श्री  बीरेन  दत्त
 :  क्या उस  नोट  में  खाद्य  समाहार  विभाग  के  बारे  में  जांच  करने  की  मांग

 की
 गयी  है  या  नहीं  ?

 श्री  दातार
 :

 सुझाव  प्राप्त  होने  पर  अधिकतर  सुझाव  कार्यान्वित किये  गये  हें  ौर  चावल

 भेजने  तथा  कम  दरों  पर  चावल  बेचने  का  प्रबन्ध किया  गया  है

 श्री  Fo  Fo  बसु
 :

 प्रशन  यह  था  कि  उस  नोट  में  ऐसा  कोई  सुझाव  था  कि  समाहार  विभाग

 के  बारे  में  जांच
 की

 किन्तु  मंत्री  ने  उसका  जवाब  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  दातार
 :  उस

 पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  मेंने  बताया  है  कि  सभी  सुझाव  कार्यान्वित

 किये  गये  हैं  जिनमें  यह  भी  शामिल  है  ।

 डाक  श्र  तार  और  अंचल  विभाग

 "2s 9g, oft aeq : श्री  मैथ्यू  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ब्रिटिश  भारत में  १६३८  से  पहले  के  डाक  कौर  तार  विभाग  के  कर्मचारियों की ~
 निवृत्ति  ata  भर उस  देशी  राज्य  के  भ्रंश  विभाग  के  जो  अरब  संघ  सरकार ने  अपने

 हाथ  में
 ले  लिया  8835.0  से  पहले  के  क्यारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  जरायु  में  कोई  भ्रांति

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।

 1..  5.  56
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 ?
 यदि

 तो
 देशी  राज्यो ंके  उन

 कर्मचारियों  के  साथ  विभेद  करने
 के  क्या  कारण

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :

 पौर

 विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा ः जाता  है  ।  ६,  अनुबन्ध  संख्या

 श्री  सथ्य ू:  पया  ना वन कोर  चीन  राज्य  सरकार
 और

 सरकार  मे  ऐसा  कोई  THAT

 eat  था  कि  saa  विभाग  के  कर्मचारियों  को  उससे  कम  लाभ  की  पत्तों  पर  नहीं  रखा  जायेगा
 जो  उन्हें  त्रावणकोर-कोचीन में  उपलब्ध  थीं  ?

 श्री  दातार
 :
 मुझे ऐसे  किसी  समझौते  का  पता  नहीं

 है
 किन्तु  मुझे  यह  श्रवण  मालूम  है  कि

 २०  2eXo  को  एक  अन्त।वभागीय  बैठक  हुई  थी  सनौर  जो  प्रबन्ध  श्री  लागू  वह  उस

 समय  किया  गया  था  ।

 श्री  क्या  इन  दो  बातों  पर  माननीय  मंत्री  ने  ध्यान  दिया  है  कि  त्नावनकोर-कोचीन

 सरकार  सेवा  विनियमों  के  उन  लोगों को  २४ वर्ष की  सेवा  के  बाद  पूरा  निवृत्ति वेतन  अर्थात

 वेतन  का  ५०  प्रतिशत  मिलना  किन्तु  संघ  सरकार  के  नियमों  के  ३०  वर्ष की  सेवा  के

 जाद  उन्हें  वेतन
 का  ३/८  भाग  निवृत्ति वेतन  के  रूप  में  दिया  जायेगा ?

 श्री  दातार  :  इस  के  कुछ  अभ्यावेदन  हमें  प्राप्त  हुए  सरकार ने  धसका  निश्चय

 Rec  में  कर  लिया  था  हम  इन  नियमों  में  salsa  करने  की  भ्रावश्यकता  पर  विचार  कर

 रहे  हैं
 ।

 त्र  राज्य  के  कर्मचारियों  को  विलयन मित्तल  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हए  कि

 के  सात  वर्ष  बाद  भी  पदोन्नति  नहीं दी  जा  रही  हे  ak  उनकी  परस्पर  वरिष्ठता  भी  निर्मित

 नहीं  की
 गई  क्या  सरकार  उनकी  सेवा  निवृत्ति  की  अवधि  वही  जिसके  डाक  तार

 के  कमंचारी  अधिकारी  हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 में  माननीय  सदस्य  की  इस  पूर्व  धारणा  से  सहमत  नहीं  कि  उन्हें  पदोन्नति  नहीं
 दी  जाती है  ।

 श्री वे०
 प्०  नायर

 :
 क्या

 के  भूतपूर्व  कर्मचारियों  की  we  से  ऐसे  कोई  अभ्यावेदन
 गह  कार्य  मंत्रालय  में  प्राप्त हुए  हैं  कि  पदों  को  श्रेणी बद्ध  पदों  का  दर्जा  बराबर  करने  कौर

 पिछली  सेवा  के  लिये  गुरुवार  महत्त्व देने  के  बारे  में  जिनकी  व्यवस्था  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य

 के  प्रवेश  भ
 में

 की  गई  एक  रूप  नीति  अपनाई जायें  ?

 रहे  हैं  ।
 a  fait  दातार  :  मेंने  oat  कहा  हैं  कि  हमें  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं श्रौर  उन  पर  विचार  कर

 क

 जिप्सम

 1*१०१८.  श्री  च०  रा०  नसीहत :  क्या  प्राकृतिक संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिप्सम  के  बारे  में  सर्वेक्षण  ate  विस्तृत  जांच  का  नवीनतम  कार्यक्रम क्या  sit

 क्या
 देश  में  भ्रमणी  किस्म  का  जिप्सम  पर्याप्त  मात्रा  में  मिलता  है

 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कैसे  ) are (  मांगी गई  सूचना  का

 शक
 विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  afer  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २७]

 मूल  wast में  ।
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 श्री
 च०  (०

 भाग  के  उत्तर  में  कही  गई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  eat  किस्म  का  जिप्सम  पाया  जाता  है  कौर  कुल  परिमाण  श्रनुमानतया

 लगभग  ६  करोड़  ७१  लाख  टन  क्या  fared  vars  कारखाने  पाकिस्तान से  कई  लाख

 रुपयों  का  जिप्सम  खरीदने  से  जैसा  कि  हाल  में  सभा  में  बताया  गया  मंत्रालय  से  परामर्श

 किया था  ?

 श्री  Foto  मालवीय  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  लगभग  QYo,coodd fata H WMT FH जिप्सस  के  प्रख्यात  के

 लिये  पाकिस्तान  सरकार  से  एक  करार  किया  st  करार  इसलिये  किया  गया  था  कि  यह  जिप्सम  शभ्रच्छी
 किस्म  का  था  प्रौढ़  बीकानेर  में  जिप्सम  पैदा  करने  का  काम  रुक  गया  था  |  इससे  ata  मझे al
 पता  नहीं  ।  माननीय सदस्य  उत्पादन  मंत्रालय  से  एक  गाथा  प्रश्न  सकते  हैं

 |

 श्री
 च०  to  :

 भविष्य
 की

 आवश्यकताओं  के  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  नीति
 होगी

 ?

 श्री के०  दे०  मालवीय
 :

 जैसा  कि  विवरण  में  कहा  गया  हमारे  पास  अच्छे  किस्म  का  जिप्सम

 काफी  मात्रा  में  है  ।  यदि  उत्पादन  मंत्रालय  अथवा  अन्य  किसी  मंत्रालय  से  कोई  मांग  की  गई  तो

 हम  उनकी  सहायता कर  सकेंगे  ।

 ~
 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  जिप्सम  के  लिये  विस्तृत  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  में  क्या  are

 विशेषतया  नेल्लूर  को  सम्मिलित  किया  गया  है  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  जी  हां  श्रीमान  ।  हमें  पता  हैं  कि  वहां  काफी  जिप्सम  पाया  जाता

 किन्तु  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  वह  किस  प्रकार  का  है  हमारे  कुछ  जिप्सम  उद्योगों  में  उसकी

 खपत  होने  की  संभावना  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  इस  विवरण से  ज्ञात  होता है  कि  गढ़वाल  जिले के  पनाई  नगरा सु  क्षेत्र में

 जिप्सम  पाया  गया  है  ।
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  बारे  में  आगे  क्या  कारवाई

 की
 जायेंगी  कौर

 कब  तक  यह  जिप्सम  काम  में  सकेगा  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  हम  लोगों  ने  उसे  तलाश  करके  निकाला है
 |  अगर  स्टेट  गवर्नमेंट

 को
 जरूरत  होगी  वह  हमारी  मदद  चाहेगी  तो  उसके  उत्पादन  में  हम  मदद  कर  सकते  हैं

 ।

 श्री उ०  मू०  त्रिवेदी  :  हम  पाकिस्तान  से  कब  तक  जिप्सम  आयात  करते  रहेंगे  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  में  नहीं  कह  सकता  |  यह  तो  उत्पादन  मंत्रालय  से
 जा  सकता

 पाकिस्तान
 से

 लगभग  RYo,ooo0  टन  जिप्सम  मंगवाया गया  हैं  ।  शायद  बीकानेर  में  काम  फिर
 प्रारम्भ

 हो
 जायेगा

 ।  ऐसा  होने पर  हमें
 जिप्सम

 आयात  करने
 की  श्राव्य कता नहीं  रहेगी  ।

 fat
 wo  to  नरसिंह  देश  में  विशेषतया  त्रि चना पल्ली  में  उपलब्ध  जिप्सम को

 साफ  करने
 के

 लिये
 कोई  गवेषणा  seat  wea  योजनायें  है ं?

 श्री
 के०

 दे०  मालवीय  :
 इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  विशेष  योजना नहीं  क्योंकि  हमारे

 यहां हीं ी  अच्छी
 किस्म

 का
 जिप्सम

 पाया  जाता  है  जो  कि  €०  से  लेकर  ९६ प्रतिशत तक  शुद्ध
 द  al

 मूल  भ्र ग्रेजी  में  ।
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 दारो रिक  शिक्षा  का  केन्द्रीय  मंत्रणा  ats

 1१०१९.  बाबू  राम  नारायण  सिंह :  क्या  दिक्षा  मंत्री  २२  १९४५५  के  तारांकित

 प्रदर  संख्या  १०१०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शारीरिक  दिक्षा के  केन्द्रीय  मंत्रणा  ats  का  मंतव्य  प्राप्त हो  चुका

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार का

 )  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का ०  Alo  श्रीमाली )  जी  हां  श्रीमान् |

 शर  विश्वविद्यालयों  में  योग  दिक्षा  के  लिये  चेयर
 स्थापित

 करने  के  लिये
 बोर्ड ने  कोई  सिफारिशें  नहीं की  ।

 बाब  राम  नारायण सिंह  :  सेन्ट्रल  श्राफ  बोर्ड  फिजिकल  एजुकेशन  से  इस
 विषय  पर

 राय
 मांगी  गयी थी  ।  तो  नया  उन  लोगों  ने  इस  विषय  पर  कुछ  भी  राय  नहीं  दी  यह  में  जानना  चाहता

 डा०  Flo  ला०  श्रीमाली  :  जी  फिजिकल  एज के दान  कल्चर  की  के  मालिक

 कोई  राय  नहीं  दी  लेकिन  प्रोटीन  एक्सरसाइज  स्कूलों  में  होनी  चाहिये  इसके  मुताल्लिक  कुछ

 बाबू  राम  नारायण  सिंह  :  पहले  wa के  उत्तर
 में  सरकार

 की
 तरफ  से  कहा  गया  था

 कि

 इस  विषय  पर  सेंट्रल  बोर्ड  ग्राफ  फिजिकल  एजूकेशन  विचार  कर  रहा  कौर  उसकी  राय  नहीं

 arg  लेकिन  आज  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  कोई  राय  नही  है  ।

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 न्होंने  कहा  कि  इस  बारे  में  उसने  सिफारिश  नहीं  की  हैं  ।

 बाबू  राम  नारायण  सिंह
 :
 उन्होंने  सिफारिश  नहीं

 क्या  इसका  यह

 मतलब  है
 कि  उनका

 यह  कहना  है  कि  इस  विषय  को  विश्वविद्यालयों  में  न  रखा  जाय े?

 मौलाना  अजाद  शायद  उनका  यह  ख्याल  है  कि  यूनिवर्सिटीज में  इसकी  जरूरत  नहीं

 लेकिन  यह  कहना  मुश्किल  है  ।  बोर्ड  नें  इस  बारे  में  कोई  राय  नहीं

 '
 ठीक

 श्री
 ति०  सु०  ०  चेट्टियार :  माननीय

 मंत्री
 ने

 जो  कुछ  हिन्दी में  कहा  है  उसे  यदि में
 समझा  हूं  तो  उससे  यही  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  योगाभ्यास  कौर  शारीरिक  शिक्षा  के  महत्त्व

 को  स्वीकार किया  है  ।  शारीरिक  शिक्षा  विद्यालयों में  इन  दोनों  को  समन्वय  के  लिये  कया  प्रयत्न

 किये जा  रहे  हैं  ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  पिछले  तीन  वर्षों
 में  सरकार  x

 की  योग  गवेषण

 संस्था
 को

 भ्रनुदान  दे  रही  हैऔर  रुपये  दिये  जा  चुके
 ह्

 जहां  तक  गवेषणा  का  प्रशन  है
 सरकार  इसी  मुख़्य  संस्था  पर  ही  सारा  ध्यान  दे  रही है  ।  यौगिक  क्रियाओं  और  यौगिक  शिक्षा के
 बारे

 में
 ats  ने

 कुछ  सिफारिशें की  हैं  उसने  सुझाव  दिया  है  कि  शारीरिक  शिक्षा के  साथ  यौगिक

 क्रियायें  भी  कार्यक्रमों
 में  सम्मिलित

 की
 जायें

 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 ्

 म्रंग्रजी में  ।
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 युद्ध  सामग्री  कारखाने

 1* १०२१.  श्री  हेमराज
 :

 कया
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  जो  श्रप्रेन्टिस  भर्ती  किये  जाते  हैं  उन्हें  किस  प्रकार  का

 क्षण  दिया  जाता

 प्रशिक्षण  समाप्त  होने  के  बाद  कया  उन्हें  कोई  प्रमाण  पत्र
 दिये  जाते

 यदि  तो  विद्या की  दृष्टि  से  ऐसे  प्रसाण  पत्रों
 का  महत्त्व क्या

 और

 सरकार का  ऐसे
 प्रदिक्षणाधियों  को

 पश्चिमी  जमनी  भेजने
 विचार

 ह

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :
 युद्धसामग्री  कारखानों

 के  श्रप्रेन्टिसों  को  निम्नलिखित

 काया
 ne

 में
 सैद्धान्तिक  व्यावहारिक प्रशिक्षण  दोनों  दिये जाते  हैं

 जनरल  मैकेनिकल  मैक निकल  इंजी  निर्धारण  ।

 धातुकर्म  |

 रासायनिक  इंजीनियरिंग  |

 चमड़ा  प्रौद्योगिकी  |

 दर्जी का  काम

 फिलिंग

 9  काम्पुट्स  कार्य )

 प्लानिंग  |

 जी  हां  ॥

 निर्धारित  परीक्षायें
 पास  करने

 के
 बाद  श्रप्रेन्टिसों  को  दिये  गये  प्रमाण पत्रों  के

 सम्बन्धी  महत्त्व  को
 iY aha

 का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  समस्त  उत्तीर्ण छात्र  युद्धोपकरण
 कारखानों

 में  ही  नियुक्त कर  दिये  जाते  हैं  ।

 (a)  नहीं  श्रीमान्  ।

 श्र  हेमराज :  wat  हाल  ही  में  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  मगर बी  जमाने  गये  थे  तो  वहां
 की

 गवर्नमेंट  ने  उनको  यह  पेशकश  दी  थी  कि  वे  हमारे  यहां  के  लड़कों  को  समि के निकल  डूंजिनिर्यारिग

 की  ट्रेनिंग  देने
 के

 लिये  तैयार  इस  बात को  ध्यान में  रखते  भ्राडनेन्स  फंक्टरीज  में  जिन्होंने

 मैकेनिकल  इंजीनियरिंग की  ट्रेनिंग  हासिल  कर  ली  उनको  सरकार  द्वारा  बेहतर  ट्रेनिंग  देने  के
 लिए  मगर बी  जमाने भेजा  जायेगा  ?

 श्री  त्यागी
 :

 अभी  वहां  कितने  वजीफे  किउने
 की

 बात  हुई  है  इसकी  जांच  हो  रही  है  ।

 जायगा कि जब
 गवर्नेमेन्ट अपनी स्कीम मुकम्मल अपनी  स्कीम  मुकम्मल  कर

 लेगी  तो  इस  बात  पर  विचार

 है न आडनन्स
 कैटरीना  के  इंजीनियर्स  को  भेजने  की  जरूरत  है  या  नहीं  ।

 श्री  हेमराज :  अभी  हाल ही  में  एजूकेशन  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  एक  विज्ञप्ति  जारी  की  गयी

 है  जिसमें  लिखा  है  कि  ऐसे  लड़कों  को
 ८०

 छात्रवृत्तियां  दी  जायेंगी  जो  कि  व्यावहारिक  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करना  चाहया  हिचकी  फैक्टरी  के  इंजीनियर्स  को  ये  छात्रवृत्तियां वृत्तियां  दी  जायेंगी  ।

 att  त्यागी
 :

 ये  जो  वजीफे  दिये  जायंगे  ये  विद्यार्थियों  के  लिए  हैं  कौर  यह  सवाल  जो  है  वह

 उन  लोगों  के  मुताल्लिक़  ह  जो  कि  स्विस  में  झरा  गये  sak  उन्होंने  ट्रेनिंग हासिल  कर  ली  है

 मूल  sist  में  ।
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 सरकारी  सेवा  कौर  wat)  समिति

 1 १०२२.  श्री  साधन  गुप्त  :
 क्या

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि
 :

 सरकारी  सेवा  ष (्रहतायें  भ्रौर  भर्ती  )  समिति  के  प्रतिवेदन
 की

 मुख्य  बातें  क्या

 सरकार ने  उसकी  सिफारिशें  किस  हद  तक  स्वीकार की  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 का०  ला०  :  प्रतिवेदन  की  प्रतियां

 लिये
 राज्य  सरकारों  तथा  कुछ  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 को
 भेजी  गई  हैं

 ।
 इन  टिप्पणियों

 के  प्राप्त  होने  भ्रौर  उन  पर  विचार  किये  जाने  के
 बाद

 सरकार  द्वारा
 निर्णय

 किये
 जायेंगे

 ।
 रिपोर्ट

 की  एक  प्रति  तब  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 यह  रिपोर्टे  राज्य  सरकारों
 को

 कब  भेजी  गई  थी  कौर  उनकी  टिप्पणियां

 कब  तक  प्राप्त  होने  की श्रद्धा हैं  ?  क्या  किसी  राज्य  ने  ग्राम
 तक

 कोई  टिप्पणियां  भेजी हूं  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  रिपोर्ट

 १९५६  के  प्रारम्भ में  प्रस्तुत  की  गई  थी

 हमने  राज्य  सरकारों  को  ८-१८  जन  के  बीच  में  उसे  भेजा  था  कौर  उनसे  कहा  हे  कि  वे  aaa

 सिफारिशें  २०  १९५६  तक  भेज  दें  ।  २१  जुलाई  को  हमने  राज्य  सरकारों  को  अनुस्मारक

 भेजें  ौर  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  को  २४  जुलाई  को
 ।  हमें कुछ  राज्य  सरकारों से  टिप्पणियां

 प्राप्त हुई  उन  राज्यों की  संख्या  भ्रमित  नहीं  है  ।  वे  हें  उत्तर

 सौराष्ट्र प्र  कुर्ग  ।  अरन्य  राज्यों  के  उत्तरों  की प्रतीक्षा की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  छोटे  अफसरों के  पदों  तथा  क्लर्कों

 की  भर्ती  के  लिये  विश्वविद्यालय की  डिग्री  श्रावस्ती नहीं  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  में
 उस

 प्रतिवेदन  को  सभा-पटल
 पर

 रख  दूंगा  ।  में  इस  अवस्था

 में  समिति  की  सिफ़ारिशों सभा  के  सामने  नहीं रख  सकता

 नागा

 *2 OY.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 यह  सच  कि  २७  १९५६  को

 करीमगंज से  लगभग  ४५  मील
 माहजाह-शाम के  पास  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  करीमगंज  पुलिस  द्वारा  कुछ  नागा  लोग

 गिरफ्तार किये  गये  थे  :  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वे  परिपत्र  और  वीसा  के  बिना  ही  ढाका  से  लौटे  थे
 ५  ७५  ७

 कौर  लाटू  नामक  पाकिस्तान सीमान्त  रेलवे  स्टेशन  से  भारतीय  सीमा  से  घुस  ast थे  P

 गाह-काय  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  २६  SURHT ATE STAT लाट  सीमा  चौकी

 के  एक  पुलिस दल  द्वारा  लाटू  के  जो  करीमगंज  से  लगभग  पांच  मील  दूर  दो  नागा  गिरफ्तार
 किये गय  थे  ।

 जी  a

 श्री  गिडवानी
 क्या  सरकार ने  इस  बात  की  कोई  व्यवस्था  की  है  कि  ये  लोग  भविष्य  में

 उस
 क्षेत्र

 से
 प्रवेश  न  कर  सकें

 ?  वे  वहां  कैसे  घुस  ae  |

 लनाााााट्णअ श्री  दातार

 :
 सरकार इसकी  व्यवस्था

 कर
 रही  है

 |

 मूल  wast में  ।
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 इंडिया  अाफिस  लाइब्रेरी

 +  F2oRE.  श्री  वी०  त्र०  कया  दिक्षा  मंत्री  २०  QEUE H के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या ८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इंडिया  अाफिस
 लाइब्रेरी

 के
 सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  site  fda  की  सरकार

 के  बीच  art  कोई  पत्र  व्यवहार  हुमा

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 1  दिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 श्री  दी०  चं०  इस  महत्त्वपूर्ण प्रश्न  पर  भारत  सरकार  ब्रिटेन  की  सरकार

 के  बीच  समझौता  होने में  समय

 म०  मो ०  दास  :  इस  प्रदान का  सम्बन्ध केवल  ब्रिटेन  और  भारत  की  सरकारों से  ही

 नहीं  बल्कि  पाकिस्तान सरकार  से  भी  है  ।

 tat  do  चे  ऐसा  इस  बीच  में  समझौता  करने  की  दिशा  में  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ?

 डा०  स०  पो०  दास  यह  प्रदान  सभा  में  बार  किया  जा  चूका  है  इस  विषय  में

 भारत  सरकार  द्वारा  जो  कुछ  किया गया  है  वह  माननीय सदस्य  को  विदित  है  |

 प्र ०  सि०  सहगल  :  जो  मोगल  राज्यों  की  तवारीखें  थीं  वह  क्या  इंडिया  अाफिस

 लाइब्रेरी  में  हूं  प्यार  नही  तो  उनका  क्या  हुआ
 ?

 सीमा
 ८... 2.52... दिल्ली  के  मुगल  बादशाहों  के  पुस्तकालय  की  अवशेष  पुस्तकें ही  वहां

 नहीं  हू  बल्कि टीपू  सुल्तान  का

 bali

 भी  वहां  मौजूद  et  श्रीरंगपत्तन्  की  पराजय  के

 भेजा
 गया

 था  कौर  श्री  वहां  है  ।
 बाद  अंग्रेजी  सेना  ने  टीपू  सुल्तान के  पुस्तकालय  पर  कब्जा  कर  लिया  था

 ।
 बाद  में  वह  इंगलैण्ड

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 मनोहर  सरकार  को  गाड़ियां

 *Qooy.  श्री  teria
 किलिंग

 :
 कया  गृह-कायें  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सचिवालय के  कर्मचारियों  द्वारा  प्रयोग  के  लिये  मनीपुर  सरकार  की  लैंडरोवर

 गाड़ियों की  संख्या  कितनी है

 दुर

 ह

 द

 प

 SmaI  के

 हथ

 पारियां  शशी  गलों

 को  निजी  कारों
 के  रूप में  प्रयोग

 तो  का  सरकार  उनके  fera  पेट्रोल  का  खच  देती

 Naan

 के  दुरुपयोग  के  कारण  क्या  किसी  पदाधिकारी
 के  विरुद्ध कोई  कार्यवाही की  गई

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  क  (ait  :  मणिपुर  प्रशासन
 की  ४

 स्टाफ  कारों  में
 से

 २  लैंडरोवर हें  किन्तु  वे  केवल  कर्मचारियों के  इस्तेमाल  के  लिये  नहीं  हैं  ।

 नहीं
 ।

 _  गरदन  उत्पन्न  नहीं  होत े।
 बन  आ»  बणणणणणणाणााणाणाणाणषाणअ्तितथा

 साएए मूल  भ्रंग्रेजी में में  ।
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 *१००९.  श्री
 प्र०  क०  गोपालन :  क्या  प्रति  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दस  बारह  वर्ष  की  सक्रिय  सेवा  के  बाद  बहुत  से  सैनिकों  को  रिजर्व
 सेवा

 में
 भेजा

 जा  रहा है  ;

 यदि  तो  fore  सेवा  में  उन्हें  कितना  भत्ता

 fora  सैनिकों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की
 a
 म्ह

 र

 क्या  सरकार  रोजगार  प्राप्त  करने  में  उनकी  इस  कठिनाई  का  पता  है  कि  नियोजक

 उन्हें  इसलिये  रखने को  तैयार  नहीं  होते  क्योंकि  उनके  सेना  में  वापस  बुला  लिये  जाने  की  संभावना

 रहती है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता
 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 सरकार
 को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रादथोगिकोय  प्रशिक्षण  संस्था

 डा०
 राम  सुलग  fag 1  2083.0

 {  श्री

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  पश्चिमी  जमाने  ने  भारत  में  प्रोद्योगिकी  प्रशिक्षण  संस्था  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव किया  ak

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री
 तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 श्र  जी  हां  ।

 शिक्षा के  लिये  विदेशों  में  भेजे  जानें  वालें  विद्याथि

 1१०१४.  श्री  वीर  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  PEN-UG  में  दिक्षा  मंत्रालय  विभिन्न  योजनाओं  के

 अंतगर्त  शिक्षा  के  लिये  विदेशों

 =~  ५५ १५६

 गया है  ?

 में  भेजे  जाने  वाले  विद्याथियों  का  एक  चुनाव  हाल  ही  में  किया

 यदि  तो  कितने  विद्यार्थी  चुने  गये  हें  श्र  उन्हें  किन  किन  देशों  में  भेजा

 (7)  क्या  भ्रनुसूचित  जाति के  कोई  विद्यार्थी चुने  गये  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 tien तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  :

 हां  ।

 पश्चिमी  जर्मनी  कौर  स्पेन  ।

 कोई  नही ं।

 रक्षित  नहीं  है  ।

 चुनाव  गुणों  के  आधार  पर  किया  जाता  है
 ।

 अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों के  लिये

 मूल  sash  में  ।



 लिखित  उत्तर  ERY १३  १९५६

 उड़ीसा में  खनिज  सर्वेक्षण

 1*१०१७.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक
 गवेषणा

 मंत्री  उड़ीसा  में

 खनिज  सर्वेक्षण  के  बारे  में  २०  ae Oo  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ८१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कोई  अन्तिम  निष्कर्ष  निकाले  गये

 यदि  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  (  ae  उपलब्ध  जानकारी

 देनें  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  ह

 a
 परिदिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ze]

 शिक्षा  तथा  व्यावसायिक  मागं  दर्शन  ब्युरो

 1*१०२०.  श्री  सकी  इस्लामुद्दीन  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किन-किन  राज्यों  में
 दिक्षा

 तथा
 व्यावसायिक

 मार्ग  दर्शन  ब्यूरो  स्थापित  किये

 गये

 उक्त  विभाग  किस  वर्ष में  स्थापित किये  गये  थे  ;

 उनके  कार्य  में  सामान्यतया क्या  प्रगति  हुई

 स्कूल  छोड़ने  वाले  विद्यार्थियों  कौर  पेदा  चुनने  वाले  लोगों  में  उन्हें  लोकप्रिय  बनाने

 के  लिये  क्या  कायंवाही की  जा  रही  है  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  aly  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आजाद  )  :

 शिक्षा तथा  व्यावसायिक  मार्ग  दर्शन  विभाग  निम्न  राज्यों  में  स्थापित किये  गये

 बिहार |

 बम्बई  |

 मध्य  प्रदेश
 |

 उड़ीसा  ।

 सौराष्ट्र  ।

 \9
 उत्तर  प्रदेश  |

 पश्चिमी  बंगाल  |

 से  (4)  सम्बन्धित  राज्यों  से  जानकारी  एकत्रित
 की

 जा  रही  है
 सभा-पटल  पर

 घ्रातिशीघ्र रख दी रख  दी
 जायेगी

 |

 चोरी  छिपे  माल  ले  जाना

 *
 १५२३.  डा०

 लंका  सुन्दरम
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गोझा
 में

 केवल  भू सीमाओं  को  पार  करके  ही  नहीं  वरन्  नावों  द्वारा  भी  विशेष

 कर  बम्बई-मंगलौर माग  चोरी
 छिपे  माल  को  ले  जाने  का  काम  जारी  है  कौर  माल  को  उतारने

 की
 जगह  बैतूल  महाल  में  )

 कौर

 कलण
 यदि  al,

 तो

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हें  !

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 EX  लिखित  उत्तर  १३  PeUR

 1  राजस्व  site  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  modo  :
 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  भारत

 के  पश्चिमी तट  गोझा  के  बीच  नावों  की  सहायता  से  समुद्र  के  जरिये  कुछ  माल  चोरी  fat

 ले  जाया  जा  रहा  है  ।

 भारत  के  पश्चिमी तट  पर  नावों  द्वारा  गोझा में  कौर  गोशा  से  चोरी  छिपे  माल  के
 लाने लें  जाने  के  काम  को  रोकने  कालिया  भारत  सरकार  द्वारा  विभिन्न  प्रकार

 की  उत्तरोत्तर

 कडी  कार्यवाही  निरन्तर  की  जा  रही  है  |

 त्रावणकोर  र-कोचीन  में  बिक्री-कर

 *ै  20V¥  नीरस स०  थामस :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन बिक्री-कर  भ्रधिनियस  की  जांच  करने  के  लिये  राज्य  सरकार

 ने  जो  समिति  नियुक्त की  थी  उसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 क्या  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  पटल  पर  रखी

 क्या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  है
 ?

 शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०
 चं०

 से  इस  विषय

 पर  राज्य  सरकार से  जानकारी एकत्रित  की  जा  रही  है

 छावनियों  का  पुनर्गठन

 १०२७.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  हे
 PEXG  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  PoE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  इस  बीच  पंचमढ़ी  ae  बनारस की  छावनियों  के  पुनर्गठन  के

 बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  कया  प्रत्येक  छावनी  से  सम्बन्धित  निर्णय  की  प्रति  सभा-पटल  पर
 रखी  जायेगी  ;

 यदि  कोई  frog  नहीं  किया  गया  है  तो  प्रत्येक  छावनी  के  बारे  में  कब  तक
 निर्णय  कर  लिया

 निर्णय होने  में  देरी  के  क्या  कारण

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  तथा  जी  हां  ।  स्थिति इस  प्रकार  है

 (१)  नैनीताल पंचमढ़ी  छावनियों  को  जारी  रखने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 (2)  लंढौर  छावनी  को  तोड़ने  के  सम्बन्ध  का  प्रस्ताव  भ्र भी  विचाराधीन है  ।

 (३)  बनारस  छावनी  को  न
 छोड़ने  का  फैसला  किया  गया  है

 ।
 इस

 छावनी
 में  से  एक

 भाग
 जा  रहा  है

 ।
 गज़ट  नोटिफिकेशन alt  तक  नहीं  निकाला  गया  है

 क्योंकि  भूमि  की  हदबन्दी  a
 सीमा  के

 स्तम्भ
 लगाने  का  काम  पुरा  नहीं  हुमा  है

 भर  राज्य  सरकार की  मंजूरी  का  भी  इंतजार  है  ।

 में कर
 ara

 की
 जाती  है  कि  लंढौर  छावनी  के  सम्बन्ध  में  आखिरी  फैसला  3  या  ४

 महीनों
 जायगा  |

 लाहौर  छावनी  से  छावनी  अधिनियम  १९२४ को  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव एक  कौर
 प्रस्ताव

 के  साथ  मिला  हुमा  है  जिसका  सम्बन्ध  कुछ  वर्तमान  भवनों  को  सैनिक  अस्पताल के  काम
 में  चलाने से  है  ।

 मूल  शप् रं ग्रेजी  मे ं।



 १३  PEXE  लिखित  उत्तर  &  २७

 मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकना

 पंडित  gto  ना०  तिवारी
 1*१०२८

 भी  झलक सिंह  :

 कया  वित्त  मंत्री २१  १९५६  को  पूछे  गये
 तारांकित sat  संख्या  २३६७ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 क
 fi

 fora
 धान  at  चावल  के  स्टाक  के  सम्बन्ध में  ऋणों  को

 सीमित  करने

 बैंक  द्वारा  अनुसूचित  बैंकों
 को

 जो  निदेश  जारी  किया  गया  था  उसके  परिणामस्वरूप  धान
 कौर

 चावल  के  मूल्यों  में  होने  वाली  वृद्धि को  किस  हद  तक  रोका  गया
 कौर

 क्या  किन्हीं  बेंकों  ने  उक्त  निदेश  का  उल्लंघन किया  है  ?

 राजस्व  ate  प्रतिरक्षा  व्यय
 मंत्री

 श्र०  चं०  रिजवी  बक  द्वारा  जारी
 किये

 गये  निदेश  के  चावल  कौर  धान  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  द्वारा  दिये  जानें  वाले  ऋणों  में

 उल्लेखनीय कमी  हुई  है  किन्तु  उसका  प्रभाव  मूल्यों  पर  किस  हद  तक  पड़ा  है  यह  कहना  कठिन  है  ।

 मूल्य  वस्तु  के  कुल  संभरण  कौर  उसकी  प्रभावी मांग  जैसी  कई  बातों पर  निर्भर होता  है  alk

 संभव है  कि  बैंक के  ऋणों  की  इस  कमी  कारण  मूल्यों पर  जो  प्रभाव  पड़ा  हो  उसे  इन  बातों

 ने  संतुलित कर  दिया  हो  ।  धान  कौर  चावल  के  बारे  में  व्यापारियों  को  बैंक  द्वारा  जो  धन  दिया

 जाता  है  वह  विक्रेय  afer
 से  कुल  अनुमानित  उत्पादन  का  एक  के  मूल्य  के

 ५  प्रतिशत  से  भी  कम  होता  है  ।

 सामान्यतया  बैंकों  नें  निदेश  के  भ्रनुसार  तुरंत  कार्यवाही की  है  ।  निदेश के  उपबन्धों

 के
 बारे  में  गलतफहमी  उन  के  गलत  निर्वचन

 के  कुछ  मामलों
 को

 छोड़  रिजवी  बैंक
 के

 ध्यान  में  परब  तक  कोई  ऐसा  उदाहरण  नहीं  पाया जिसम  किसी  बैंक  ने  निदेश  के  उपबन्धों का

 जानबूझ कर  उल्लंघन किया  हो

 जट  फाइटर

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 श्री  बगावत

 श्री  रघुनाथ सिह

 १०२७.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी

 |  इकबाल  fag

 श्रकरपुरी :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 ~

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  फ्रांस  से  ११०  फोरਂ  जेट  फाइटर

 खरीदने
 के  लिये  ठेका  कर  लिया

 यदि  तो  प्रत्येक  विमान  का  मलय  कितना

 देशों के  वैसे  ही  विमानों  के  मूल्य  की  तुलना  में  यह  मूल्य  किस  प्रकार  बैठताਂ

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 h(t

 से  जी  फ्रांस से  कुछ
 विमान  खरीदने के  लिए  एक  कया  गया  है  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  अ्रग्रेसर  जानकारी
 बताना  लोक  हिं  में  ज  हन

 मल  म्रंग्रेजी में  ।



 €  २८  लिखित  उत्तर  १३  भ्रमित  ९५६

 भारत के

 1*  १०३१.  सरदार
 ay

 बताने की  कृपा
 द

 fag  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  wile  वैज्ञानिक
 गवेषणा  मंत्री

 स
 FER  से  ROKR F STAG के  दौरान  में

 भारतीय
 भू  परिमाप  द्वारा

 भारत  कितने  रोक

 तयार  किये  गये  ak

 क्या  शिक्षा  dermal  को  सस्ते  दरों  पर
 aah

 का
 संभरण

 करने
 की

 कोई
 प्रस्थापना

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  भ्रपेक्षित  जानकारी  देनेवाला

 शुक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 |  |  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 दिक्षा  deepal  को  नक्शों  का  संभरण  ara  मूल्य  पर  किया  जाता  है
 ।

 बालोपयोगी  पुस्तके

 * 2032.  ato  रब

 संख्या  ६२२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे सुबीर  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री
 १२  मोची

 1९५६
 को  पूछे  गये  तारांकित

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  भारतीय  wort  की  सर्वोत्तम  बालोपयोगी  पुस्तकों  के

 लेखकों
 को

 ५००
 रुपये  का  पुरस्कार  प्रदान  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  राज्य

 सरकारों  से

 सिफारिशें  करने  के  लिये कहा

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जिन  लेखकों
 की  सिफारिश गई  थी

 उन्हें  पुरस्कारों  में  से  कितने  दिये  गये

 इन  पुरस्कारों को  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हें
 ?

 fire  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक
 गवेषणा

 मंत्री  :

 हा ं।

 एक

 श्री  संतोष  नारायण  नौटियाला

 युद्धपोत  सेवा  पुननिर्माण  निधि

 1*१०३३.  श्री प्र०  क०  गोपालन :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  are  हैं  कि  युद्धोत्तर  सेवा  पुननिर्माण निधि  के
 अन्तर्गत  सैनिकों तथा  भूतपूर्व  सैनिकों

 के
 आश्रितों  को

 दी  जाने  वाली  शिक्षा  सम्बन्धी  रियायतें

 कुछ  राज्य  सरकारों ने  बन्द कर  दी

 यदि  हां  तो  यह  रियायतें  किन  राज्य  सरकारों ने  बन्द  की

 इसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  रियायतों  को  जारी  करने  के  लिये  सरकार  कार्यवाही  करेगी
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :

 हां  ।

 मद्रास  शर  मैसूर  सरकार ।

 यह  रियायतें  युद्धोत्तर  सेवा  पुननिर्माण  निधि  के  राज्यों के  अंश  से  दी  जाती थी  जो

 कि  प्रति वर्ष  कम  हो  रहे  बम्बई  a  मैसूर  के  राज्यों  में  यह  निधि  भ्रत्यल्प रह  गई  है

 जिसका  परिणाम  ag  gar  हैं  कि  दिक्षा  सम्बन्धी  जो  रियायतें इस  निधि  में  से  दी  जाती  थीं  उन्हें

 आंशिक  रूप  से  भ्रमणा  पूर्णतः  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 युद्धोत्तर  सेवा  पुनर्निर्माण  निधि  में
 विभिन्न

 राज्य
 सरकारों के  जो  wars  उनमें  से

 वे  उक्त  रियायतें  दे  रही  थी  ।  इसलिये  रियायतें  पुनः
 देने

 के
 लिये

 भारत  सरकार  द्वारा  कार्यवाही

 करने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पुस्तकालय  विकास

 1*१०३४.  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  पुस्तकालय  सेवा  के  विस्तार
 के  बारे

 में  परिषदें  देने

 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गई
 ौर

 यदि  तो  नियुक्त  किये  गये  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 )  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  |  देखिये  परिशिष्ट ६,  अनुबन्ध  संख्या

 ३१]

 श्रन्तरराष्ट्रीय कि  से  ऋण

 1१०३५.  श्री  (1०  प्र०
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५२
 में

 इंडियन  श्रायरन  एन्ड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  को
 १४

 करोड़  रुपये  का  जो  ऋण  दिया  गया  था  उसमें

 से  कितनी  राठी  पुर्ननिर्माण विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 बैंक  को

 सहित  वापस

 की  गई  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :  १४५-  ४-४६  तक  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी

 ने  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक को  वचन दान कौर  ब्याज  के  बतौर
 VWo.230

 लाख
 रुपये

 का  भुगतान  किया  है  ॥

 मूलधन  को  लौटाना  १५  (|  FEXE  को  प्रारम्भ होगा

 भारत  का  प्रामाणिक  इतिहास

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : * 203%.  श्री  सादिया  गौडा :

 क्या  सरकार  ने  भारत  का  एक  प्रमाणिक  इतिहास  लिखने  के  लिये
 एक  समिति  नियुक्त

 की  है  ताकि  विभिन्न  भाषाओं  के  लेखकों  शिक्षा  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिये  इतिहास  की

 पाठ्य  पुस्तकें  लिखने के  लिये  saa  इतिहास  को  काम  में  लाया  जा
 शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  इरादा

 रखती  है

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  गवेषणा  मंत्री  ईजाद )

 झर  जी  नहीं  ।

 चिरांदी में  खुदाई

 1*१०३७
 flo  राम  gam  fag

 राधारमण

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  को  विदित  है  कि  गंगा  के  मैदान  में  पहली  बार  छपरा  से

 लगभग ७  मील  की  दरी  पर
 चिरांदी

 नामक  ग्राम  में  गुप्त  काल  के  बाद
 की  अवधि

 की
 पावेती  की

 एक  मूर्ति  खोद  निकाली  गयी

 1  मूल  अंग्रेजी में  ।
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 |  )  यदि  तो  वहां  कौन  से  wea  अ्रवशेष  पायें गये

 क्या  उक्त  स्थान  पर  भविष्य  खुदाई की  जायेगी  ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आजाद )
 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  यथा  समय  में  सभा-पटल  पर

 रखी  जायेगी
 I

 भ्रादिमस  जातियों  के  छात्र

 1*१०३८.  श्री  दीदार  देव  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  मेट्रिक  की
 पिछली  परीक्षा  में  ख़ादिम  जाति  के  जो  छात्र

 उत्तरी

 नहीं  हुए  थे  उन्हें  इस  वर्ष  फिर  त्रिपुरा
 के  स्कूलों  में  प्रवेश  नहीं  करने  दिया

 यदि  तो  ख़ादिम जाति  के  इन  छात्रों  को
 मैट्रिक

 की
 परीक्षा

 में  पुनः
 बैठने  की

 सुविधा  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 विचार  रखती  हूं
 ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आजाद )  (*)

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  में  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी ।

 केन्द्रीय  दारो रिक  दिक्षा  मंत्रणा  बोर्ड

 बाबू  रामनारायण fag  :

 1१०३९  ठाकुर युगल  किशोर  सिंह :

 ||  भ्रस्थाना

 क्या  fara  मंत्री  २२
 ReyyY  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १००८  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा

 केन्द्रीय  शारीरिक
 शिक्षा  मंत्रणा  ats  की

 उपसमिति  के  सदस्यों  के  नाम  तथा
 घान  क्या

 काम  करने  के  लिये  उन्हें  किस  आधार  पर  चुना  गया  था

 कौर उपसमिति के  सदस्यों  का  प्राक् चरित क्या

 उन  विश्वविद्यालयों के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  उनकी  सिफारिशों को  we  तक  स्वीकार

 कर  लिया है  ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रखा  जाता हे

 ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३२]

 लड़कों  के  लिये  पाठ्यक्रम  तैयार  करने  के  लिये  उपसमिति  के  सदस्य  बोर्ड  ने  अपने

 सदस्यों  में  से  चुने  कौर  लड़कियों के  पाठ्यक्रम  के
 लिये  शारीरिक  शिक्षा  सम्बंधी  महिला  विशेषज्ञों

 को  नामजद  किया  गया  था  ।

 प्रत्येक  सदस्य  या
 सदस्या  को  शिक्षा

 के
 क्षेत्र

 में  कई  वर्षों का  अनुभव  प्राप्त  है  ।

 इस  समय
 प्राथमिक

 से
 उच्च  माध्यमिक  स्तर

 के
 लिये  पाठ्यक्रम  तैयार  किया  जाता

 इसलिये  इस  अवस्था  में
 विश्वविद्यालयों  को

 निर्देश  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता

 कल्याण  कार्य  के  लिये  सहाय तान दान

 1१०४०.  श्री  संगण्णा
 :  क्या  गृह-कार्य

 मंत्री  २९  2eNg F के  तारांकित wet  संख्या

 २६६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 कल्याण  कार्य
 के

 लिये  सहायतानुदानों  भ्रनुदान  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  से  जो  प्रस्ताव

 मांगे  गये  थे  क्या  वह  तब  से  प्राप्त  हो  गये  श्र

 1  मल  sat  में  ।
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 यदि  तो  कया  उन्हें  अनुमोदित  किया  गया  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  अधिकांश  राज्यों  से  प्रस्ताव प्राप्त  हो

 चके  हैं  ।

 केवल  कुछ  राज्यों  को  छोड़  जिनके  प्रस्ताव  कभी  विचाराधीन पिछड़े  हुए

 वर्गो के  बालकों  के  कल्याण  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  जो
 योजनायें  प्रस्तुत

 की  गयी
 थी  उन्हें

 स्वीकृत  किया  जा  चुका  है
 ।

 भोपाल  में  वायरलेस  टाँस मीटर

 डा०  सत्यवादी

 *2o¥2, {  पंडित  चा०  ता०

 |

 मालवीय  :

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  ३  १९४५६  को  पूछे गये  तारांकित रन  संख्या  १९२४ के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भोपाल में  जो  एक  पाकिस्तानी  जासूस  के  घर  से  रेडियो  ट्रांससीटर

 प्राप्त  होने  पर  उस  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  उसका  क्या  परिणाम निकला  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )
 :

 मामले  को  अदालत  में  नहीं  भेजा  गया  क्योंकि

 यह  निश्चित  तौर  पर  सिद्ध  नहीं  हो  सका  था  कि  वह  रेडियो  बाहर  समाचार भेजने  के  काम  में  लाया

 जा  सकता था  1

 पाकिस्तान-समवेत  प्रचार

 1१०४२
 श्री  गिडवानी

 श्री  डाभी

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  काइमीर  सरकार  द्वारा  जारी  की  गयी  विज्ञप्ति  प्रौढ़  काश्मीर

 के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिल्ली में  पत्रकारों  के  साथ  की  गई  एक  मुलाकात  की  कौर  आकर्षित  किया  गया

 है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  समय  समय  पर  दिल्ली  से  जारी  किये  जाने  वाली  पुस्तिकाएं  ate

 वक्तव्यों का  प्रयोग  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  श्र  रेडियो  द्वारा  किया  जाता  हैं  शौर  उनके  सम्बोधित

 व्यक्तियों के  पास  पहुंचने  से  पूर्व  ही  पाकिस्तान  के  समाचार-पत्रों  द्वारा  प्रकाशित  कर  दिया  जाता  हूं

 तथा  इस  बात  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  से  है  शर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  झ्रावश्यक  है  या  नहीं
 इस  बात  का  निर्णय  करना  भारत  सरकार  पर  निर्भर  करता  है

 ?

 क्या  सरकार  ने  उक्त  विज्ञप्ति  कौर  वक्तव्यों  पर विचार कर  लिया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार हे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  से
 जी  हां  ।  जम्मू और  काश्मीर

 सरकार  द्वारा  जारी  की  गयी  विज्ञप्ति  तथा  काश्मीर  के  प्रधान  मंत्री
 साथ  मुलाकात

 के  सरकार  के  पास  उन  पुस्तिकाओं ae  वक्तव्यों  के  बारे  में
 जानकारी  है  जो  समय  समय

 पर  दिल्ली  से  कुछ  व्यक्तियों  ढारा  जारी  किये  जाते  किन्तु  माननीय  सदस्य  इस  बात  को
 जानते

 हैं  कि  हमारे  देश  के  कानून  के  इस  प्रकार  का  प्रचार  करने  के
 लिये

 भी  काफी  स्वतन्त्रता

 किन्तु  भविष्य
 में  श्रावक  किसी  कार्यवाही  के  लिये  में  इस  मामले

 Leo
 रल  ।

 अंग्रेजी में  ।
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 चोरी  छिपे  लाया  गया  माल

 *१  ३.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 cue A Wa से  श्री  से
 भारत

 में  कितने  मूल्य  का  चोरी  छिपे  लाया
 जाने  वाला  निषिद्ध  माल  पकड़ा  गया  था

 चोरी  छिपे  माल  ले  जाने
 वालें  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 राजस्व कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री श्र०
 चं०  एक  विवरण  जिसमें  जन

 PENS  तक  की  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल पर  रखा  जाता  |

 श्रीगन्ध  संख्या  ३३]

 सीमा  शुल्क  के  सूक्षम  भ्र धि कारियों
 द्वारा  चोरी  छिपे

 माल
 लें

 जाने
 वाले  व्यक्तियों

 को
 सीमा  शुल्क  कानून  के  श्रन्तगंत  कुछ  मामलों  में  उचित  दण्ड  दिया  जा  चुका  है  जिसमें  चोरी  छिपे

 ले  जायी  गयी  की  जब्ती  शामिल है  ।  कुछ  सत्य  मामलों  में  सीमा-शुल्क  अधिनियम के

 mead  विभागीय  कार्यवाही शुरू  की  गई  जिसके  द्वारा  अपराधियों  पर  वस्तुओं  के  मूल्य  की

 तिगुनी  राशि  जुर्माने  के  बतौर ली  जाने  के
 अतिरिक्त  की  जब्ती

 की  जा  सकती है
 ।  उपयुक्त

 मामलों में  भयोत्पादक  उपाय के  रूप  में  प्रतियोगी  भी  चलाया जाता  है

 इस्पात

 *१०४४.  पंडित  हवा  सला०  तिवारी
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हो
 :

 PEYY-UE  में
 युद्ध  सामग्री  कारखानों

 में
 स्प्रिंग  ate  मिश्र  इस्पात  का  कुल  कितना

 उत्पादन

 सरकारी  विभागों  ai
 गैर-सरकारी  क्षेत्र

 में  कितनी  मात्रा  का  विक्रय  किया  गया
 ?

 संगठन  मंत्री  लगभग  &  £00  टन  संप्रग  स स्टील  भर  Xo

 टन  मिश्र  इस्पात  ।

 सरकारी  विभाग  गर-सरकारी  क्षेत्र

 tarsal  समेत )  टन

 feat  इस्पात  लगभग  ३६०  टन  लगभग  ६,२४०

 लगभग  ५८०  टन मिश्र  इस्पात  लगभग  ६०

 विदेशी  बेंकों  में  जमा  धन

 *
 १०४५०  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 समय  विदेशी  बैंकों  में  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  का  कितना  धन  जमा  है
 ?

 राज्य  सरकारों  का  विदेशी  बैंकों  में  कोई  रुपया  जमा वित्त  उपमंत्री  ब०  र
 :

 नहीं है  ।
 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशन  अपना  रुपया  विदेशी  बैंकों  में  रखते  हैं  किन्तु

 ठीक-ठीक  रकम

 के  बारे  में  हमारे  पास  प्रभी  कोई  सूचना नहीं  है

 सहायक  विमान  बल

 सरदार  इकबाल  fag
 17०४६

 सरदार  झुरझुरी

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Pug
 में  श्री

 तक  सहायक  विमान  बल
 स्कवैड्रन  में  भर्ती  के  लिये  कुल  कितने

 पत्र  प्राप्त  हए

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 £  रे
 १३  PEXR  लिखित  उत्तर

 कुल  कितने  व्यक्ति  चुन  गये  ?

 संगठन  मंत्री  :  १,०८०  ॥

 ६०  |

 बहु प्रयोजन
 परियोजनाओं

 1१०४७.  श्री  संगण्णा :  कया  गृह-कार्य मंत्री
 २९

 १९५६
 को  पूछे  तारांकित

 संख्या  २६५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा

 क्या  ख़ादिम  जाति  ate  भ्रनुसुचित जाति  नेत्रों  में  esate  पा
 प्रयोजनों  सम्बन्धी

 योजनाओं  को  अ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि
 तो  प्रत्येक राज्य  के

 लिये  परियोजनाओं
 पर  कितनी  लागत  कराने  का  अनुमान

 ह्

 उन्हें  कब  कार्यान्वित किया  जायेगा  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  जी  हां

 अपेक्षित  जानकारी देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  हैं  ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 राज्य  सरकारों से  विस्तृत  प्र स्थापनाओं
 के

 प्राप्त
 होने  कौर  स्वीकृत  किये  जाने

 के

 तुरन्त  gear  ही  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा
 ।

 सांस्कृतिक  शिष्टमंडल

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 श्री  दी०  नचा  फार्मा

 वि  श्री  संगण्णा

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 रूस
 कौर  सभी  gat जन  लोक  तथ्यात्मक  गहरा  ज्यों  a  सगे

 —_—*  7
 जाने वाले  भारतीय

 सांस्कृतिक  शिष्टमंडलों  के  सदस्यों  का  चुनाव  किन  तरीकों  से  किया  जाता

 क्या  उनके  कला  प्रदर्शन  के  खिलाफ  दिल्ली  के  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  टिप्पणियां

 सरकार
 के

 ध्यान
 में  लाई  गई  कौर

 यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  शर  सांस्कृतिक

 में  सबसे  भ्रमित  योग्य  कलाकार ही  भेजें  जायें  सरकार  क्या  कार्यवाही करना  चाहती

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  अर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :
 शिष्टमंडल  के  सदस्यों को  सरकार  चुनती  है  ।

 )  जी  att

 बाद  के  शिष्टमंडलों  के  लिये  dara  करते  समय  योग्य  व्यक्तियों  और  संगठनों  की

 राय  aly  शिष्टमंडल  में  सम्मिलित किये  गये  कलाकारों  के  कला  प्रदर्शन  को  ध्या ian  चय  ६  ध्यान  में  रखा  जाता

 ह्  ।

 TS  मि

 ग्रेजी  में  !

 L.  S./56.



 ERY  ated  उत्तर  १३  REUSE

 पुलिस  की  मोटर  गाडियां

 1*  'o WE,  डा०  सत्यवादी  :  त्या  गृह-कार्य  मंत्री  ३  १९५६  को
 पूछे  गये  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  १७४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  उसके  पश्चात  सरकार  ने  उन  पुलिस  पदाधिकारियों  के
 भ्रभ्यावेदनों  पर  जिनसे

 पैट्रोल  के  इस्तेमाल  के  लिये  वसूली  की
 जानी  अन्तिम  area  दे  दिये  कौर

 यदि  तो  वसुलियों  के  बारे  में  aa  क्या  स्थिति हूं  ?

 गृहकार्य
 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )

 इस  मामलें
 पर  सरकार  कभी  विचार

 कर  रही हैं  ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता

 हिन्दी  का  विकास

 1६०४.  श्री  रामकृष्ण
 :  नया  दिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि
 १६५६-५७ में

 कौर
 डीपीए

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  हिन्दी  के  विकास  पर  राज्यवार  कितना  खर्चे  किया  जाने

 को  है

 1  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  ale  वेस  निक  गवेषणा  मंत्री  आजाद  )  :  एक  विवरण

 जिसमें  हिन्दी  के  विकास के  लिये  १९५६-५७
 wit  समस्त  योजना  wate  के  लिये  उन  विभिन्न

 भ्र हिन्दी  भाषी
 राज्य

 सरकारों  की  ‘atten  योजनाओं  की  सूची  में  सम्मिलित  जो

 इस  समय  उपलब्ध  दिखाई गई
 सभा-पटल

 पर  रखा  जाता हैं
 ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या  ३५]  केन्द्रीय  सरकार  ह. नें अपनी  कौर से  समूची  योजना  wats  के  लिये  259,  ०२

 लाख  रुपया दिया  जिसमें  से  २८.  ००  लाख  रुपये की  व्यवस्था  Qeye-YO H WT के  राय  व्यय  में

 की  गई  हैं  ।

 प्रादेशिक  भाषायें

 TROY.  श्री  रामकृष्ण  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  न  करेंगे  कि  PEUE-UY  कौर

 समस्त  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कालावधि  में  प्रादेशिक  arama  के  विकास के  लिये  राज्यवार

 कूल  कितनी  धनराशि  खां  की  जायेगी  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  झ्राजाद )  :  PEYE-KXY

 में  हिन्दी  को  छोड़  कर  अंग्रेजी  भाषा
 के  समेत

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  विकास  पर  भारत  सरकार

 ने  २  लाख  रुपया  खच  करने की  व्यवस्था  की  है  ।  द्वितीय  योजना  भ्रवधि में इस प्रयोजन में  इस  प्रयोजन  के  लिये

 २०
 लाख  रुपया  आवंटित  किया  गया  है  परन्तु

 इस
 समय  कोई  राज्यवार  श्रावंटन  करने

 का
 विचार

 नहीं
 है  ।

 पब्लिक  स्कूल

 1६०६.  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PENNY

 PEYY—NE  में  पब्लिक  स्कूलों  को
 सरकार  द्वार-स्कूलवार  कितना  अनुदान दिया  गया  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  अ्राजाद  )  :  एक
 विवरण  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 &  श्नुबस्ध  संख्या  ३६]

 nay  me
 ए  «न

 मूल  aa  भगा



 १३  ANE,  PERE  लिखित  उत्तर  GRY

 बिना  लाइसेंस के

 1६०७.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 Peay-  में  शस्त्रास्त्र  अधिनियम  के  अधीन  बिना  लाइसेंस  stat  बिना  उपयुक्त

 लाइसेंस की  बन्दूक  रखने  के  कितने  मामले
 पंजीबद्ध

 किये
 शर

 उक्त  कालावधि
 में  कितने  मामलों  में  बन्दूकें  राज्य

 द्वारा
 जब्त  कर

 ली
 गईं

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )  :
 एक  विवरण  जिसमें उन  राज्यों  के  बारे  में  जिनसे

 अब  तक  उत्तर  मिले  हैं  श्रपेक्षिद  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल पर  रखा  जाता  हैं
 ।

 शिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  29],  ग्न्य  राज्यों  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  लोक-सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इंडियन  इकानामिक  कम्पनी  लिमिटेड

 श्री  नन्द  दास
 द्र

 श्री  बाल्मीकि

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है
 कि  इंडियन  इकानामिक  इंशोरेंस  कम्पनी

 के  प्रभी  रक्षक  ने
 विस्थापित

 व्यक्तियों के  साथ  खर्दालैंड  के  उक्त  बीमा  अभिरक्षक के  कब्जे  वाली  जमीन  पर  बसाने  के  लिये  एक

 बिना  दावा  करार  किया  था

 यदि
 तो

 प्रश्नाधीन  भूमि  के  लिये  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पंजीयन  पूरा

 हो  गया

 क्या  सरकार  ०७  भूमि  का  पंजीयन  वास्तविक  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  भ्रपेक्षित

 का  भुगतान  किये  जाने  पर  शीघ्र  करा  देगी
 ?

 राजस्व  शर  इसे  निक  व्यय  मंत्री  सर  च०
 :  इंडियन

 नामिक  इंशोरेंस  कम्पनी  EUV A UH में  एक  योजना के  भ्र नू सार  में  स्थित  उस  समस्त  भूमि  को

 जो कि  १२४  प्लाटों  में  विभाजित  विस्थापित  व्यवितयों  को  बेचने  के  लिये  तैयार  हो  गई  थी  ।

 कम्पनी ने  विस्थापित  व्यक्तियों की  कौर  से  एक  संगठन  से  करार  किया  ।  भूमि  के  वास्तविक  विक्रय

 करार  केवल  १०  मामलों  में  ही  पूरा  हो  क्योंकि  शेष  आवश्यक  निधि  प्राप्त  करने  में

 असमथ  रह े|

 इस  मामले  पर  aaa  विचार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  भाग  लेने  वाले  व्यवसायों

 से  €८  द्वारा  निधि  का  प्रबन्ध  न  किये  जा  सकने  के  कारण  कम्पनी  की  मल  योजना  गड़बड़ी

 गई  है  ।

 राजनैतिक  पीडितों  को  सहायता

 1६०६.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  में  त्रिपुरा  के  राजनैतिक  पीड़ितों  को  कोई  प्राथमिक  सहायता दी  गई  थी

 यदि
 तो

 ऐसे  मामलों की  संख्या  ;

 इस  सहायता को  प्राप्त  करने
 के

 लिये
 उक्त  कालावधि  में  त्रिपुरा से  कितनी  याचिका यें

 प्राप्त हुई

 शब
 तक

 कितनी  याचिकायें  स्वीकृत
 कर  दी  गई  हैं

 waar
 विचाराधीन  हैं

 ?

 मूल  sas  में  ।
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 मंत्रालय
 में  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 कोई  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 त्रिपुरा  में  अनुसूचित  जातियों  के  प्रार्थी

 1६१०.  श्री  दशरथ  देव
 :

 नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 PEUY  श्र  १९५६  में  अरब  तक  त्रिपुरा  की  सरकारी  सेवाओं
 के  घोषित  पदों  के

 लये  अ्रनुसुचित जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  ने
 आवेदन

 पत्र  भेजें  ;  श्रोत

 जब  तक  कुल  कितने  व्यक्ति  नियुक्त किये  गये  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  १९५४  में  प्रनुसुचित  जाति

 के
 किसी  भी  ब्यक्ति

 ने  घोषित  पदों  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र  नहीं  भेजा  कौर  गत  वर्ष  कोई  भी  नियुक्त  नहीं  किया  गया  ॥

 १९४५६  में  तक  अनुसूचित  जातियों  के  व्यवितयों  द्वारा  किये  गये  श्रीचंदन-पत्रों  और  की  गई

 नियुवितयों के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय
 लोक-सभा

 पटल  पर  रख  दी

 जायेगी

 खनिज  पदार्थ

 Taf
 1६११.  श्री  व्०  प०  नायर  :  प्र  at  a  क  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  सभा

 पटल पर  एक  विवरण  रखने  की
 कृपा  करेंगे

 जिसमें  १९५५-५६  में  केरल  में  पाये
 गये  खनिज

 पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  यह  ब्योरा  हो  :-

 १.  खनिज का

 २.  उपलब्ध  भ्र नुमा नित  मात्रा  ;

 ३.  प्रत्येक  वर्ष  निकाली गई  मात्रा  ;

 ४.  किस  वर्ष  यह  प्रनुमान दि  लगाया  गया  था  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  PENY-NE  में  खनिज  पदार्थों  में

 उत्पादन
 के श्रांकडे

 उपलब्ध  होने  पर  तुरन्त  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 लिग्नाइट

 16१३  श्री  [- ६५.  प०  नायर  :  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 लिग्नाइट की  उपलब्धता के  वारे  में  केरल  की  राज  तक  ज्ञात  स्थिति  बया

 क्या  उन  चट्टानों  के  बारे  में  जिनके  सम्बन्ध  में  कहा  जाता  है  कि  उनमें  लिग्नाईट

 कोई  अनुसन्धान  किया  गया  है  कौर

 यदि  हां  तो  इस  अ्रनुसन्धान  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०
 मालवीय  )  (DPM ह

 उपलब्ध  जानकारी  देन

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  २८]

 मूल  भ्र ग्रेजी
 में

 ।
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 गॉफाईट

 1६१४,  श्री  दें  प०  नायर  :  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 यदि  केरल  में  ग्रेफाइट  उपलब्ध  है  तो  कितनी  मात्रा
 श्र

 wa  प्रत्येक  वर्ष  कितना  ग्रेफाइट  निकाला  जाता  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  केरल  में  कभी  ग्रेफाइट  निक्षेपों

 a  | का  अनुमान  नहीं  लगाया  गया

 १९१२  से  पूर्वे  भारत  में  ग्र
 फाइट  का  समस्त  उत्पादन  दक्षिण  त्रावणकोर में  ही  होता

 जहां  का  अ्रौसतन  उत्पादन  कोई  १३,  ooo  टन  प्रति  वर्ष  था  |  बहुत  गहराई  पर  काम  करने

 की  कौर  भ्रमण  कारणों  इन  खानों  को  मितव्ययिता पूर्ण  नहीं  समझा  गया  था  इसलिये

 १९१२  में  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  ।  १६१२  के  पश्चात  से  केरल  क्षेत्रों  से  ग्रेफाइट  के

 उत्पादन  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 ।  परन्तु  यह  ज्ञात  है  कि  युद्ध के  वर्षों  ( 2eve-vy)  में

 bas
 जिससे  कुछ  एक  टन  उत्पादन  होता

 त्रिवेंद्रम
 के  निकट  एक  बहुत  छोटा  सा  निक्षेप  पाया  गया  था

 |

 भूतत्वीय  अनुसन्धान

 ६१४.  श्री  व०  प०  नायर  :  नया  श्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  कितने  भूतत्व  वेत्ता  अथवा  भूतत्ववेत्ताश्ं  की  टीमें

 कोचीन  राज्य  में  इस  समय  कार्य कर  रही  बिहार

 उनके  अनुसन्धान  के  विषय  व्या  हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :
 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में

 PEAZ-US  के  मौसम में  एक  भूतत्व  वेत्ता ने  कार्य  किया था  ।  इस  समय  वहां  कोई  नहीं कर

 रहा है  ।

 १९५५-५६  के
 कार्य

 के
 मौसम

 में  भूतत्व  वेत्ता  उस  क्षेत्र  की  नलकूपों  के  लियें

 उप युवं तता  के  सम्बन्ध  में  नीचे  के  तल  के  पानी  की  सदस्यों  का
 अ्रध्ययन  करते  रहे

 आसाम  तेल  कम्पनी

 1६१६.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  वा  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  डिगबोई  शौर  नहर कटिया  तेल  क्षेत्रों  से  इस  समय  साफ  किया  gar

 श्र  साफ  न  किया  gar  कुल  कितना  तेल  निकलता  ake

 श्रीराम
 तेल

 कम्पनी  को
 कुल  कितने  क्षेत्र के  लिये  (१)  पट्टा  दिया  गया  हैं  शर  कितने

 वर्षों
 से

 तथा  (2)  तेल की  खोज  करने  का  लाइसेंस  दिया गया  हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  सूचना  एकत्र की  जा  रही  हैं  कौर

 यथाशीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी

 भ्रपेक्षित  सूचना देने  वाला एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।
 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ३९]

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 मैजिक  के  उपरांत  को  छात्रवृत्तियां

 1६१७.  श्री  नि०  बि०  चौधरी :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगें  कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  सरकार  को  अनुसूचित  ग्र नू सूचित afer  जातियों  शौर

 mea  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  लिये  मैट्रिक  के  उपरांत  की  छात्रवृत्तियों
 के  लिये  प्रार्थना  पत्र  भेजने के

 समय  का  विस्तार  किये  जाने की  मांग  करनें  वाले  अभ्यावेदन मिले  कौर

 यदि  हां  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 sean  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  (  मौलाना  श्राजाद  :  (  क  )

 १४५  १९५६  TH  सब  प्रार्थना  पत्रों  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय
 गया

 ठ

 राष्टीय  छात्र  सेना

 श्री  राधा  रमण

 rats.  पंडित  gto  ato  तिवारी :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  €  १९५६  को  द्  गये  भ्र तारांकित प्रदान  संख्या  ८०३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 कया  इसरी  पंचवर्षीय

 योजना में  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  के  अग्रेतर  विस्तार की  योजना  को

 भ्रत्तिम  रूप  दिया  जा  चुका है

 यदि  तो  इस  ्  विस्तार का  क्या  व्यौरा है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  हां

 |  योजना  आयोग
 द्वारा  अनुमोदित

 विस्तार  योजना  को  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  उनस ेव्यय  का
 कुछ

 देने  को  कहा

 गया  है

 लगभग  २०,०००
 छात्रों

 को  प्रति
 वर्ष

 बढ़ाने
 का  प्रस्ताव हैं  ।  इससे  प्रत्येक  कालिज

 को  कम  से  कम  एक
 एकक  आवंटित  करना  संभव

 हो  सकेगा  ।  इसमें  महिला  विभाग  में  भी  पर्याप्त

 वृद्धि  करने  की  व्यवस्था है  ।

 राष्टीय  योजना  प्रमाण-पत्र

 1६  श्री  दी०  चे  शर्मा  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १  १९५६ से  कितने  मूल्य  के  राष्ट्रीय  योजना  '  प्रमाण-पत्र  बेचे  गयें  देर

 श्रभिकर्त्ताश्रों ak  प्रभाकरण  संगठनों  के  द्वारा  कुल  कितना  धन  जमा  किया  गया

 राजस्व
 और  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  न०  चं०

 :  माचें से जलाई से  जलाई  RENE

 की  ग्रन्थि  में  लगभग  ४५  करोड़  रुपये  |

 अभिकर्त्ता  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  और  राष्ट्रीय  योजना  प्रमाण-पत्र  दोनों  ही

 बेचते हैं  ।  प्रत्येक के  पृथक्  था  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 डाकघरों  में  हुए  सीधा  विक्रय  को

 छोड़  मार्च  से  मई  " g ve  के  बीच  अ्रभिकर्तात्रों  द्वारा  बेचे  गये  दोनों  प्रकार  के  प्रमाण  पत्रों

 का  मूल्य  कोई  2.9  करोड़  रुपये  है  ।

 मल  में  ।
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 पवन-चक्कियां

 1६२०.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  नया  यह  सच  हैं  कि  भारत  सरकार  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कांगड़ा  जिला

 में  पवन  चक्कियां  लगाने  का  विचार  करती  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में

 स्थानीय
 श्रावश्यकताश्रों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  स्थानों  पर
 पवन  के  वेग  का

 सविस्तार
 सर्वेक्षण  करने  की  प्रस्थापना  की  गई  हैं  ।  प्रयोगात्मक  पवन-चचियां  लगाने  के  स्थान  सर्वेक्षण

 कार्य के  पूर्ण  हो  जाने के  पश्चात  चुने  जायंगे
 |

 पेस  में  महिला  तथा  बाल  कल्याण  योजनायें

 1६२१.  श्री  रामकृष्ण  :  नया  {aati  मंत्री  पैप्सू  में  राज्य  समाज  कल्याण  मंत्रणा  बो  तीस

 १९५६-५७  के  लिये  तैयार  की  गई  महिला  तथा  बाल  कल्याण  योजना  का  ब्यौरा  बताने  की  कृपा

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  अ्राजाद )  :  भ्रपेक्षित

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  ६,  श्रतबस्ध

 संख्या  ¥o |

 गर  सरकारो  समवायों  में  पंजी  लगाना

 1६२२  श्री  झलन  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 _
 सरकार  द्वारा

 तक  गैर  सरकारी
 समवायों

 के
 मरीजों

 में  कुल  कितना
 धन  लगाया

 भ्रौर

 उन  विनियोगों से  कुल  कितना  शुद्ध  लाभ  हुजरा है

 राजस्व  शर  अंतिम  व्यय  मंत्री  स०  च०
 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  कौर

 उपलब्ध  होते  ही  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  तूफान

 1६२३.  श्री  त् ०  फ०  गोपालन :  नया  गृह-कारें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 य
 mit  ने  १३  PEUG  के  तूफान  के  कारण  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में

 चेरप मे ंमें हुए  जीवन  कौर  सम्पत्ति के  नाशा  के  सम्बन्ध  में  नया  कार्यवाही की  हें  ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  मंत्री

 :
 वहां  कोई  जन  हानि  नहीं  हुई है

 ।  गरीब  लोगों

 को  जो बेकार
 हो  गये  मुफ्त  चावल  बांटा  गया

 प्रौढ़  जिनके  घर  नष्ट हो  गये  हे  उनको  मुफ्त

 waar  दिये  गये  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता  निधि  से  राज्य  को  २०,०००  रुपये  भी

 दिये  गये  हैं  ।

 सोने  की  खाने

 1६२४.  सरदार  इकबाल  fag:  नया  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे

 १९४५६ में  कितनी  शर  कौन-कौन  सी  सोने की  खानों  का  निरीक्षण किया  गया
 अर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 प्रतिवेदनों  की  रूप  रेखा  क्या  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  कौर  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  f  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ४१]

 माध्यमिक  दिक्षा

 1६२५.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  क रेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  PEXE-XY  के  शझ्रायव्ययक  में  माध्यमिक  दिक्षा के
 विस्तार

 लिये
 राज्य  सरकार  को श्रमदान देने  का  उपबंध  किया

 यदि  तो  कितने धन  की  व्यवस्था  की  गई  ि

 राज्यवार इन  ग्राहकों  का  ब्यौरा कया  है  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 att

 प्रौढ़  .  चालू  वर्ष  के  प्राय व्य यक में  ३  .
 ४

 करोड़  रुपये  का  उपबंध  किया  गया  जिसका
 काश  भाग  माध्यमिक  शिक्षा  की  योजनाओं  के  लिये  राज्यों  को  अनुदान  देने  के  लिये  काम

 में  लाया
 जायगा

 ।  अनुदानों  के  राज्यवार  श्रांकड़े  बताना  संभव  नहीं  क्योंकि  यह  १९४६-५७

 में  राज्यों  द्वारा  वास्तव  में  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  प्रस्थापनाश्रों  पर  दिनभर  होगा
 ।

 दिक्षा  संबंधी  संस्थानों  की  अखिल  भारतिय  Sead

 1६२६  श्री  दी०  Go  फार्मा  व्या  fara  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 समाज  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  सरकार  ने  दिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाओं  का  अखिल  भारतीय

 फेडरेदान  का  किस  प्रकार  सहयोग  प्राप्त  किया  भ्र ौर

 सरकार  द्वारा  आयोजित  विभिन्न  गोष्ठियों  ax  सम्मेलनों  में  इसका  सहयोग  कैसे

 प्राप्त किया  गया  था  ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तर  वैज्ञानिक  गदेषणा  मंत्री

 समाज  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  किसी  भी  परियोजना  के  लिये  दिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाओं  की  अखिल  भारतीय

 फेडरेशन
 का  सहयोग  प्राप्त  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 दय  श्रव्य  {Bret

 1६२७.  श्री  रामकृष्ण  :  नया  दिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  दुसरी
 पंचवर्षीय

 योजना  अवधि
 के  लिये  दुष्ट-श्रव्य  शिक्षा की  योजना  को

 shag  रूप  दिया जा  चुका  कौर

 यदि  तो
 उसकी

 मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 _
 शिक्षा  een  anger

 संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ATT) :
 हां

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर
 रखा

 जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या
 ४२

 मल  भ्रंग्रेजी में  ।
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 नौसेना  ७

 1६२८  श्री  दी०  do  फार्मा
 :  क्या

 प्रतिरक्षा
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 नया  भारतीय
 नौसेना

 के
 लाभ

 एक  गवेषणा  विभाग  बनाया
 गया

 अर

 यदि  तो  2EYE  में  इस  पर  कितना  व्यय  होने
 का  अनुमान है

 ।

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  जी  हाँ  ।

 ३६४५,०००  रुपये  व्यय  होने  का  श्रनुसान |

 प्रादेशिक  सेना

 1६२६.  श्री  दी ०  चं०  फार्मा  बया  प्रतिरक्षा  मंत्री
 यह

 बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि  पैप्सू  के

 कितने  सरकारी  कर्मचारी  प्रादेशिक  सेना
 में

 सम्मिलित  हुए  हूं

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  २७

 पंजाब  alt  पेस  में  रक्षित  स्मारक

 सरदार  इकबाल  सिह
 |  ६३०

 सरदार  श्रकरपुरी

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पैप्स  में  कितने  रक्षित  स्मारक  हैं  कौर  वे
 किन-किन  स्थानों

 पर

 क्या  पंजाब  कौर  पैप्सू  में  रक्षित  स्मारकों  की  देखरेख  के  स्तर  में  सुधार  करने  का

 कोई प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :
 प्राचीन  एवं  ऐतिहासिक  स्मारक  तथा  पुरातत्व  सम्बन्धी  स्थान  तथा  अवशेष  महत

 की  घोषणा )  १९२१,  की  are  ध्यान  आकर्षित किया  जाता  है  |

 ate  पंजाब  तथा  पैप्सू  राज्यों  में
 स्थित  राष्ट्रीय  महत्व के

 रक्षित  स्मारकों  की

 श्र  पहले  से  ही  उसी  प्रकार  उचित  ध्यान  दिया  जमा  रहा  है  जैसा
 कि

 शेष  भारत  में  स्थित  अन्य
 स्मारकों  की  ae  दिया  जाता  श्र  सुधार  सम्बन्धी  किसी  सामान्य  प्रस्थापना  को

 ATI  नहीं  समझा  गया  है  प्रौर  न  ही  ऐसा
 क करना  वांछनीय  क्योंकि  प्रत्येक  स्मारक  की  अपनी

 प्रावश्यकताओओं  के  अनुसार  उसके  बारे  में  पृथक-पृथक  विचार करना  होता है

 भाटिया  में  परातत्व  सम्बन्धी  खुदाई

 सरदार  इकवाल  सिंह
 1६३१

 सरदार  झ्र कर पुरी

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईसा-पूर्वे काल  से  सम्बन्धित  महान  ऐतिहासिक
 महत्व  के  पुराने  प्रवीण  हाल

 ही  में  पैप्सू  के  भटिंडा  नगर  के  किले  वाले  भाग  में  पाये  गये  हैं  ;

 क्या
 उस

 क्षेत्र
 में  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  atk  खुदाई  कराई  कौर

 जो  वस्तुएं  मिली  उनका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 मूल  प्रंग्रेजी में  ।
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 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन शर  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आजाद )
 जी  नही ं।

 जी  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 data  को  सूचियां

 1६३२
 Jf  सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  पंजाब  के
 गांवों

 में  रहने  वाले  भ्रनुसूचित  जातियों  के  हजारों

 व्यक्तियों के  नाम  मतदाताओं  की  सुची  में  सम्मिलित  नहीं  किये  गये

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने
 की  प्रस्थापना करती  है  ?

 मंत्री  कौर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भर

 समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 पंजाब  कौर  पेप्सू  में  बहुप्रयोजनीय  स्कूल

 1  ६३३
 सरकार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 REUG-UY  में  पंजाब  कौर  qq Ff में में  किन-किन  स्थानों  पर  बहुप्रयोजनीय  स्कूल

 खोले  जाने

 रकलों में  कौन-कौन  से  विशेष  विषय  पढ़ाये  जाने  शर

 केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  पंजाब  भर  पेप्सू  को  इस  काय  के  लिये  कितना  सहायक

 अनुदान  मंजूर  किया  गया  है
 ?

 तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 आजाद )  :

 पंजाब
 सरकार  ने  सुचित  किया  हैं  कि  ott  तक  स्थान  चुने  नहीं  गये  जब  कि  पैप्सू  सरकार

 get

 4०

 में  कोई  बहुप्रयोजनीय  स्कूल  खोलने  का  विचार  नहीं  करती हैं  ।

 जहाँ  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  चने  सरकारी  हाई  स्कूलों  में यह  १८  विविध

 पाठ्यक्रम  जारी  किये  जाने

 ३  विज्ञान

 ३  प्राविधिक

 3  वाणिज्य

 ३  कृषि

 ३
 ललित  कलायें

 ३  गह  विज्ञान

 पेप्सू  के  बारे  में  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 ra  न»  न्

 मूल  was  में  ।
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 पंजाब  सरकार  के  लिये  केन्द्र  नें  भ्र पने  के  रूप  में  १४,०६,४८७  रुपये  के  भ्रनुदान

 की  मंजूरी दे  दी
 इसमें  से  कभी  केवल  आराधी  (9  OR, VOU  ही  दी  गई  है

 ।
 पैप्सू

 से  प्रभी तक  कोई  प्रस्थापनायें  प्राप्त नहीं  हुई  हैं

 सं विहित  निकायों  का  लेखा  परि

 सरदार  इकबाल  सिंह ६३४
 सरदार  श्रकरपुरी

 कया  वित्त  मंत्री  २५  मई  १९४६  को  दिये  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २५०४  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  भारतीय
 कृषि  गवेषणा  शरर  भारतीय  वैज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  के  लेखाओं  का  यहां  लेखा  एरीक्षक  द्वारा  संविहित लेखा  परीक्षण

 का  उपबंध  करने  वाले  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  हूं
 ?

 र  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०  च०
 :

 ऐसे  उपक्रमों  के  संविहित  लखा

 परीक्षण  के  लिये एक  व्यापक  विधान  बान  का  लदन  अभी  विचाराधीन है  ।  इंस  बीच  भारतीय

 कृषि  गवेषणा  परिषद्  are  भारतीय  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद् के  लाखों  का

 लेखा  परीक्षण  के  आधार  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 बैकों  में  अन्यचित  खाते

 सरदार  इकबाल  सिह
 दे

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३१  १९५६  को  भारत के  विभिन्न  बैंकों

 में  कुल  कितनी  राशि  के  श्रनर्ध्याचित  खाते  हें  ?

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wo  चं०  :  बेकिंग  कम्पनी
 ग्र धि नियम

 PEwE

 की  धारा  २६  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  पत्री
 वर्ष  के  प्रीत  में  सभी  बैंक  भारत  के  रिजवी  बेक  को

 उन
 तमाम

 खातों  का
 एक  विवरण  प्रस्तुत  करते  हैँ  जिनमें  दस

 वर्ष  से  कोई  लेन-देन  नहीं  किया  गया  हैं
 इसलिये  यह  बताना  कि  भारत  के  विभिन्न  बैकों  में  पड़े  अनिश्चित  खातों  की  कुल  uh  ३१  मैचों

 PEUG  को  कितनी  थी  संभव  नही ंहै  ।  ३१  १९५६  को  इस  प्रकार  के  भ्रनर्ध्याचित खातों
 की  कुल  राशि  १८१  करोड़  रुपये  थी  |

 सरकारी  अधिकारियों  की  भर्ती

 1६३६.  श्री
 राधा

 रमण  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतानें
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उन  अफसरों  को  जो  नियमित  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  आधार  पर  भर्ती  नहीं

 किये  गये  ह  या  जिनकी  अह  युद्ध  सेवायें  नहीं
 ह

 स्थायी  रिक्त  पदों  पर  नियुक्त  करके  उन  उम्मीदवारों

 से  वरिष्ट  बनाया  गया  हे  जो  कि  नियमित  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  के  श्राधार  पर  भर्ती  किये  गयें

 यदि  तो  ऐसा  किस  ५ _ अ
 पर

 किया  गया
 है

 तथा  gevy F det से  पहले  की
 तथा  PevY

 के  बाद  की
 रिक्तियां

 के
 सम्बन्ध

 में  ऐसी  कितनी  घटनायें  हुई

 ऐसे  कितने  अधिकारियों  जिनहें  १६४२-४४ में  पुर्णतया  अस्थायी  आधार पर

 तथा  स्थायी
 पदाली

 में  खपा  लेने  की  प्रतिभूति  दिये  बिना  भर्ती  किया  गया  था  ate  जिन्होंने  we

 युद्ध  सेवायें
 की  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 2EVE-VY  से  १९५१-५२  के  बीच  की  अवधि  में  वर्षवार  संयुक्त  कर  लिया  गया

 \

 ~  (  दया  मंत्रालय  द्वारा  जारी  की  गयी  afeosar  सूची  में  उनके  श्रावण्टन  के  बताये

 गये  कौर

 (=)  यदि  तो  इसके  लिये  नया  कारण  कौर  यह  कब  बताये  जायंगे  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की

 जा  रही  है  ग्रोवर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 भारतीय  पुलिस  सेवा  की  परीक्षाएं

 श्री  दी०  चे  दार्मा
 1६३७.

 Lat  वी राए जामी  :

 बया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षा  में  भ्रनुसूचित  जातियों
 के  कितने  उम्मीदवारों

 नें  भाग  लिया

 उनमें  से
 कितनों

 ने  रहता  प्राप्त  कौर
 a

 ? नियुक्त  किये  जाने  वालों  की  x  था  कया  हैं

 गृह-कार्य  मंत्री  ०  |

 ५

 पांच  में  से  एक  की  नियुवित  पहले  ही  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  हो  गयी  है  ।  उनके

 ग्रन्थ  उपयुक्त  होने  की  दशा  दोष  चार  उम्मीदवारों  को  भी  योग्यता  सूची  में  उनके  स्थान  का

 विचार  न  करते  हुए  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  नियुक्त  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 जामा  मस्जिद

 1६३८.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PENY-US  को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  में  जामा  मस्जिद  की  देख  भाल  पर

 कितनी  धन  राशि  वच  की  गयी  श्र

 PEYE-NY  में  कितनी  धन  राशि  खच  की  जानी  है  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  आर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 कौर  दिल्ली  की  जामा  मस्जिद  जिसके  बारे  में  ही  शायद  यह  प्रदान  पूछा  जा  रहा

 देखभाल  सरकार  द्वारा  नहीं
 की  जाती  परन्तु फिर  भी  विशेष  रूप  से  मरम्मत  कराने  पर  सरकार

 ने  फरवरी  रोक  मार्च  g&y  में  १७,००२  रुपये  खर्च  किये  कौर चालू  वित्तीय  वर्ष में  ३६,०००

 रुपये  खर्चे  करने  की  प्रस्थापना है
 ।  इस  खर्चें  में  सेवामुक्त  कर्मचारियों  के  वेतन  कौर  भत्ते  भी

 शामिल  है  |

 अनुसूचित  जातियों  की  छात्रवृत्तियां

 BRE  श्री  बादशाह गुप्त  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच

 है  कि  अनुसूचित  जातियों के  विद्याथियों  को  सरकार  पिछले  वर्ष की  अपेक्षा  2eUS-Yio A AIH में  afr

 छात्रवृत्तियां
 देने  वाली है  ?

 ——$<——$

 प्रंग्रेजी
 में

 ।



 लिखित  उत्तर  EVY
 १३  PERE

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री
 :  सरकार

 ने  PEXR-LY  ग्रनुसुचित जाति  के  समस्त  योग्य
 छात्रों  १  को  छात्रवृत्ति देने  का  निश्चय  किया

 छात्रवृत्तियों  की  संख्या  समय
 पर  अर्थात  १५  भ्रमित  १९५६

 तक  योग्य
 छात्रों

 से
 प्रात

 प्रार्थनापत्रों की  संख्या  पर  निर्भर करती  है  |

 दिल्ली  की  मतदाता  सूची

 ६४०.  श्री  प०  ला०  बाईपास  :  नया  विधि  मंत्री  २१

 संख्या  १६२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की
 कृपा

 १९५६
 के  तारांकित  प्रशन

 बया  यह  सच  है  कि  दिल्ली
 की

 ईदगाह  के  सामने  झण्डेवालान में  रहने  वाले
 लगभग

 चार  हजार  मजदूरों  के  नाम  मतदाता  सूची  में  शामिल  नहीं  किये  गये  कौर

 यदि

 क्या  कार्यवाही  करेगी  तो

 इनके  नाम  मतदाता  सूची  पंजीबद्ध  कराने
 के

 लिये  सरकार

 मंत्री  पाटनकर )  :
 तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  उचित

 समय  में  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 बाढ़  सहायता

 1६४१.  श्री  नि०  बि०  चौधरी :
 क्या  वित्त  मंत्री

 सभा  पटल  पर  ऐसा  विवरण  रखने  की

 कृपा  करेंगे
 जिसमें

 उन
 राज्यों

 के  नाम  दिये  गये  हों
 जिन्होंने  Rexg-Ko H facile at A aT, के  वित्तीय  वर्ष  में

 द्वारा  किये  जाने सुखा  तथा  अभाव की
 अवस्था

 में  सहायता  कार्य
 के

 सम्बन्ध  में

 वालें व्यय  के  लिए  केन्द्रीय सरकार  से  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  की  प्रार्थना की  है  ।  ग्रौर श्रब तक तक

 उनको  कितनी  धन  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी  गयी  है
 ?

 प्रौढ़  झ्र सेनिक  व्यय  मंत्री
 च०  प्रौपचारिक ढंग  से  चालू  वित्तीय  वर्ष

 में  पड़ने  वाली  कौर  बाढ़  इरादी के  सम्बन्ध  में  किसी  राज्य  द्वारा  किये  गये  व्यय  के  सम्बन्ध

 में  विहित  प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  किसी भी  राज्य  ने
 केन्द्रीय  सहायता के  लिये  कोई  प्रार्थना  नहीं

 की  है

 योग  अनस

 बाबू  राम  नारायण  सिंह  :

 1६४२.  ठाकुर

 ara

 किशोर  सिंह  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  २९  PENS  को  गये  भ्र तारांकित  संख्या  २४७५  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 :

 योग
 प्रसार

 समिति  योग  श्रीराम  द्वारा  प्रस्तुत  योजना

 पर  विचार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 : a

 ait  सरकार  को  समिति  से  एक  योजना  तो  प्राप्त  @  परन्तु  उस  पर  उसने  अभी  तक

 विचार  नहीं  किया  क्योंकि  उक्त  समिति  को  अपनी  वर्तमान  भूमि  के  कब्जे  के  बारे  में  निश्चय

 नहीं क्योंकि  इसका  पट्टा  चालू  वर्ष  में  समाप्त होनें  वाला  है  1.

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 त्रिपुरा  में  सेंध  चोरियां

 1६४३.  श्री  बीरेन  दत्त
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  त्रिपुरा  में  सेंध
 चोरियां

 के  मामलों
 को संख्या

 बढ़  गई
 कौर

 यदि  तो
 इन्हें  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार कर  रही  है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्री

 &

 )  जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं

 केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  विभाग

 1६४४.  श्री  ई०  ईयाचरण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि

 PEYU—US  में
 केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क
 विभाग

 के
 मद्रास

 सकिल  में  कितने  उम्मीद

 गारों  कोसल  सट  |

 शर  सुपरवाईजरों के  पदों  पर  भर्ती किया

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कितने  स्थान  सुरक्षित  थेमोर
 उक्त  अवधि  में

 वास्तव

 म
 कुल

 कि  व्यक्ति  भर्ती  किये  गये  ;

 इस  सकील  में  भ्रनुसूत्तित  जातियों  के  लिए  सुरक्षित  सुपरवाईजरों  के
 कितने  स्थान

 रिक्त हैं  कौर  इस  पूरे कोटे  की  भर्ती के  लिए  कया  प्रयत्न किये  गये  है
 ?

 श्रोतों  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  अ०्चं०
 कोई  नहीं  ।

 कोई  नहीं  ।

 ३१-१२-५५ को  दस  थे  ।  झ्राद्या की  जाती  हैं  कि  यह  स्थान  QeYS-Yi9 A Bl Alt में  की  जानें

 वाली  भर्ती  से  भरे  जायंगे  |  कलक्टर  केन्द्रीय  श्राबकारी  मद्रास से  कुछ  अग्रेतर  ब्योरों

 शकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  प्रौढ़  उनके  प्राप्त  होते  ही  उन्हें  तुरन्त  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 अल्प बचत  योजना

 Evy  श्री  ख०  चल  सोनिया  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  ay  में  प्रति  बचत  योजना  संगठन  का  केन्द्रीय  कौर  राज्य  स्तर  पर  किस  सीमा
 तक  विस्तार  किया  गया

 इस  समय  केन्द्र  तथा  राज्यो ंमें  इस  संगठन  में  कल  कितने  वैतनिक

 चारा

 कमीशन  केराला  पर  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  कौर  संस्थानों  की  संख्या  कितनी

 है  कमीशन  की  प्रतिशत  दर  क्या  शर

 १  १९५६  से  लेकर  ३१

 ड

 ी  te  में  बेचे गये  विभिन्न

 रकमों के  सर्टिफिकेटों  से  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय
 मंत्री  ५.” हू ०  चे  72)  श्र  राष्ट्रीय  बचत

 संगठन  एक  केन्द्रीय  संगठन  हैं  जिसका
 एक

 मुख्यालय  है  मर
 राज्यों  में  प्रादेशिक  कार्यालय  हैं  ।

 वेतन  पाने
 अधिकारियों  की

 कुल  संख्या  १०५८ है  जिसमें  से  ६८  मुख्यालय में  ko

 प्रादेशिक  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।
 चालू  वर्ष  में  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  |

 में  १३१  की  वृद्धि

 हुई
 ३  की  मुख्यालय  १२८  की प्रादेशिक  कार्यालयों  में  ।

 मल  wast में  ।
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 २२,१०७

 सिवाय  हि

 कमीशन  १४

 प्रतिशत

 चालू  वित्तीय  वर्ष
 में  जुलाई  १६५६  के श्रन्त तक कुल तक  कुल  जितनी  रकम  ईक्टूठी  हुई

 कौर

 जिसमें
 नी

 alt  एजेन्ट  संगठनो  द्वारा  इकट्ठी  की  गई  ।  रकम  शामिल  उसका  ब्यौरा  इस

 रुपयों  मे ं)

 राष्टीय  बचत  सार्टिफिकेट  9,019

 राष्टीय  आयोजना  सर्टिफिकेट  yr€

 राजकोष  बचत  जमा  सर्टिफिकेट  2,20

 वार्षिकी  सर्टिफिकेट  १२

 डाकखाना  बचत  बक  88,58

 जोड़  ढेर

 मध्य  भारत  में  छावनियां

 RYE  श्री  भ्रमर  fag  डामर :
 व्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  भारत  में  कौन-कौन  सी  छावनियां  ak

 किन-किन  छावनियों  की  सीमाओं  के  भीतर  किराया  नियंत्रण  भ्र धि नियम

 लागू  ह

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 महू  तथा

 मोरार

 कोई  नहीं  ।

 रोस  की  खेती

 Evy.  श्री  अमर  fag  डामर :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे गे

 ay;

 वर्ष  PEYY-UE  में  मध्य  भारत  में  कितने  एकड़  भूमि  में  वब र ७. अ्रफीम  की  खेती की  गयी

 वर्ष  PEXE-UY  में  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  इसकी  खेती  होने  का  अनुमान  है
 ?

 राजस्व  शर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  to
 :

 98
 $  ४. EYY—UE  में  मध्य

 भारत में  १८,  ५३५  एकड़  भूमि  में  पोस्त  की  खेती  की  गयी  थी  ।
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 ४८  लिखत  उत्तर  १६५६

 ot  यह  निश्चित नहीं  किया  गया  कि  RENEE A में  मध्य  भारत  में  कितने  एकड़

 भूमि में  प्राप्त  की  खेती  होगी  किन्तु  PEUY-¥R HL की
 अपेक्षा  PENS-Y  मे ंकम

 खेती  होने  की

 सम्भावना नहीं  है  ।

 मांड  का  किला

 ६४८.  श्री  wat  सिह  डामर
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मध्य  भारत के  धार  जिले  में  स्थित  मांडू  के  किले  के  रख-रखाव  कौर  संरक्षण  के

 लियें  केन्द्रीय  सरकार ने  Peusg- ~Y  में  कितना  धन  मंजूर  किया  lx

 मध्य  भारत  के  ऐसे  ऐतिहासिक  स्मारकों  की  संख्या  कितनी
 है

 जिनकी  देख-रेख

 केन्द्रीय सरकार  स्वयं  करती  हैं  प्रिया  जिनकी  देख-रेख  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देती

 ह

 दिक्षा  dat  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 क  की  जा  रही  है  प्रौढ़  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी |

 कौर  ऐतिहासिक
 स्मारकों

 तथा
 पुरातत्व

 सम्बन्धी  स्थानों  रोक  भ्रवशेषों

 feria  महव
 की  कानून  १९४५१ਂ  जो  मध्य  भारत  में  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  की

 fy  बताता  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  उन  स्मारकों  को  जो  राष्ट्रीय  महत्व  के

 घोषित  नहीं  किये  गये  हैं  कोई  वित्तीय  सहायता  केन्द्रीय  सरकार  ने  नहीं  दी  है  ।

 सिहोर  में  कम्पन

 पंडित  | हु  Alo  मालवीय
 ६४

 श्री  रघुनाथ  सिह

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भोपाल  सरकार
 ने  भारत  सरकार  से  भोपाल  राज्य

 में  स्थित  सिहोर  नगर  में

 Reug A apa fra में  अनुभव  किये  गये  भूकम्पनों के  कारणों  का
 परीक्षण  करने

 के  लिए  एक  विशेषज्ञ

 भेजने  की  प्रार्थना  कौ

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  कोई  विशेषज्ञ  भेजा
 कौर

 उसके  परीक्षण  का  व्या  परिणाम निकला  है  ?

 संसाधन  मंत्री  हे०  दे०

 )  विशेषज्ञ की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  कौर  प्राप्त  ही  उसे  लोक-सभा पटल  पर  रख

 दिया  जायेगा  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आपात  भर्ती

 1६४५०.  श्री  दी०  च०  शर्मा
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा की  आपात  भर्ती
 योजना

 के  श्रन्तगंत

 EXE  में  होने  वाली  परीक्षा  को  स्थगित कर  देने  की  कोई  प्रस्थापना  कौर

 यदि  तो  इस  परीक्षा
 के  फिर  कब  होने  की  संभावना है  ।

 गाह-काय  मंत्रालय  म  मंत्री

 दिसम्बर  FEUy
 में  किसी  समय

 ।

 मूल  अग्रेजी  में  ।



 १३  EXE  झरा  ४९

 जीवन  fart  निगम

 1६४५१.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :
 क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  जीवन  बीमा  निगम  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  बिहार  क्षेत्र  के  डिवीजनल
 कार्यालयों  के  कुछ  समय

 तक  कलकता  मे
 दी

 रमे  जागे

 है  कौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 राजस्व  शर  श्रसेनिक
 व्यय  मंत्री  (  श्री  Ho  च०  श्रीमान्

 set
 उत्पन्न

 नहीं  होता  ।

 सशस्त्र  बलों  के  कर्मचारियों  को  wa

 1६५२.  भो  श्रच्युतन :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  वायु

 के  (१  )  परिवार  सहित  कनिष्ठ  कमीशन  प्राप्त  श्रषिकारियों  (२ २)  लैफटीनेटों  (३)  ak  कनिष्ठ

 कमी कान  प्राप्त  अधिकारियों  के  तुल्य  भ्वसैनिक  प्राधिकारियों  को  उनके  बंगलौर  से  दिल्ली  को  स्थायी

 स्थानांतरण के  कारण  प्रासंगिक  खर्चे के  लिये  क्या  भत्ता  दिया  जाता  है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  (१)  रेल  गाड़ियों  के  समय  के  भ्रनुसार  यात्रा

 काल
 के

 लिये
 दो

 रुपये  प्रति  समय
 की

 दर  से
 ६

 रुपये  प्रिया
 ८

 रुपये  प्रति  दिन  भोजन  व्यय  के  रूप  में

 दिये  जाते हैं  ।  उनके  पदों  के  तथ्य  पदों  पर  नियत  अ्रसेनिक  अ्रधिकारियों  ग्रंथ वा  कमीशन  प्राप्त

 अधिकारियों  को  प्रासंगिक  व्यय  नहीं  दिये  जाते  हें  क्योंकि  उन  की  नौकरी  के  ad  तथा

 निबन्ध  भिन्न है  ।

 (२)  रुपये  FE Y-2%  चार  खाने  प्रति  मील  की  दर  से  ।

 (३)  उनको जो  २००  रुपये  से  ऊपर
 ७५०

 रुपये  से  कम  वेतन  पाते  है

 २६३  रुपये  १३  ।  ३२  पाई  प्रति मील  की  दर  से  |

 उनको जो  २००  रुपये  से  कम  वेतन  पाने  हैं
 क  क  क  क  क  क

 १३१  रुपये  १४  १६  पाई

 प्रति  मील  की  दर  से  ।

 ह  re

 अंग्रेजी  में  ।

 1..  5./50
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 गे  3 ARTE

 के

 अतिरिक्त

 area

 १३
 Reuse

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 महोदय
 पीठासीन

 ६६. |  हुए |
 नप

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 १२  ०२  स०  पृ०

 स्थगन-प्रस्ताव

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  अर  बिहार  में  सखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दि०  ला०  सकसेना  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  में  गत  पचास  वर्षों

 के  सबसे  विकट  सूखे  के  संबंध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  si  उस  से  करोड़  देहाती  जनता  में

 भुखमरी फल  गई  है  ।  में  इस  संबंध  में  सभा  को  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि  १०  PeRe  को

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  भी  नियम  २१६  के  श्रन्तगंत  इस  विषय  के  संबंध  में  एक  सूचना  दी  थी  i  श्री  fate

 ला  ०
 सकसेना  के  स्थगन  के  प्रस्ताव  की  सूचना  मुझे  राज  १३  अगस्त  को  ही  मिली  हैं  ।  में  ने  १०  अ्रगस्त

 को  ही  मंत्रालय  से  इस  संबंध  में  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  की  कोई  तिथि  निर्धारित  करे  क

 दिया था  ।  माननीय  मंत्री  विघ्न  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 fara  ग्र  कृषि  मंत्री  झ०
 Jo  में  शायद  १६  अगस्त  को

 वक्तव्य  दूंगा  ॥

 में  जानकारी  एकत्रित  कर  रहा  हूं
 ।  मेंने १०  ही  को  राज्य  सरकारों  के  लिये  दिया  लेकिन  इतवार

 ओर  शनिवार  होने  के  कारण  उनके  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हो  सके  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 करी  देखते  हुए  देश  रग  उस्ताद

 गे
 नहीं  ही

 ज जाती

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भारत  की  प्रशासकीय  प्रणाली  आदि  के  पर्नानयोग  के  सम्बन्ध  में  एलएलबी  का  प्रतिवेदन

 [  कार्य  मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  में  श्री  जवाहरलाल नेहरू
 की  कौर  भारत  की  प्रश्यासकीय  के  पुन नियोग  के  संबंध  में  डा०  पाल  एच०  एलएलबी  के

 प्रतिवेदन  का  जिसमें  सरकार  के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  प्रशासन  का  विशेष  रूप से

 निर्देश  किया  गया  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई ।  देखिये  संख्या

 'रस०-३११/५६]
 ।

 ae  जिन  म  क  क  काग

 मल  अंग्रेजी  में  ।  ्
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 €  9८  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  १३  REX

 आदिम  जाति  रादेश  vn RENE  के  सम्बन्ध  में

 वर्ष  PEYY-NQ  के  (१)  भारी  रासायनिकों  रोक  उर्वरको ं)

 (२)  इन्टरनल  कम्बाइन  वाले  इंजिनों  शर  शक्ति  चलित  (३)  भारी

 विद्युत  सामग्री  उद्योग  कौर  (४)  भारी  रासायनिक ों  की

 विकास-परिषदों  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 शग  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  में  श्री म०  Ho  शाह  की  कौर  उद्योग

 विकास  तथा  )  2EY?  की  धारा
 ७

 की  उपधारा  (w  के  इन  पत्रों

 में  से  प्रत्येक  की  एक  एक  लोक  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (१)  वर्ष  PEYY—NE  के  लिये  भारी  रासायनिकों  प्रौढ़  की  विकी

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 २१२/५६]

 (2)  वर्ष  PEYY— NE  के  लिये  इन्टरनल  कम्बश्चन  वालें  इंजनों  ale  शक्ति  चलित

 की  विकास-परिषद् का  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  रखा  गया
 ।  देखिये

 संख्या
 ।

 (३)  a
 TERK 28  के  लिये  भारी  विद्युत  सामग्री  उद्योग  की  विकास-परिषद्  का  विधिक

 (  पुस्तकालय में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एस  १४1५६]  |

 (४)  वर्ष

 ies

 न  के  भारी  रासायनिकों  की  विकास-परिषद् का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  ३१५५६] ।

 faa  महोदय :  एलएलबी के  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सूचना-कार्यालय में  उपलब्ध

 जो  भी  माननीय  सदस्य  चाहें  वहां
 से  एक  प्रति  ले  सकते  हैं

 ।

 राज्य-सभा  से  संदेश

 :  मुझे  सभा  को  यह  सुचना  देनी  हे  कि  लोक-सभा  द्वारा  २७  PeXE  की

 संशोधन पारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  PENS  को  राज्य-सभा नें  बिना  ि

 के  स्वीकार कर  लिया

 अनसचित  जाति  अर  अनुचित  आदिम  जाति  area

 )
 विधेयक  १९५६  के  सम्बन्ध  में  याचिका

 मुझे  सदन  को  सूचना  देनी  है  कि  भ्रनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति
 आदेश  संशोधन  १९५६  के  संबंध  में  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  संबंध  में  एक

 याचिका  प्राप्त  हुई  है  ।

 विवरण

 प्रनुसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिस जाति  ५  )  १९५६ के
 संबन्ध

 सें  चका
 क  को

 हस्ताक्षर  कर्त्ता त्रों  की  जिला  या  राज्य  याचिका  संख्या

 लटाटटटटटटटाााााााइााइाटाइइइाा

 (a)  मध्य  प्रदेश  Re

 अकोला

 वर्धा

 रिस  ——

 प्रंग्रेजी  में  ।



 १३  PEYS  अधीनस्थ  विधान  संम्बन्धी  समिति  RYE

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 में  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  के ही०  ना०  मुकर्जी

 पांचवें  प्रतिवेदन  को  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 महोदय  :  इस  प्रतिवेदन  की  प्रतिक्षा  प्रकाशन  काउन्टर  पर  रख  दी  गई  है  ।  माननीय

 सदस्य  वहां  से  ये  प्रतियां  ले  सकते  हैं  ।

 वाद-विवाद  से  भ्रंश  निकाले  जाने  कं  बार  में

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती
 ः  जो  बुलेटिन  परिचालित  किया

 गया  हूँ  उसमें

 नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  के  संबंध में  किये  गये  कुछ  निर्देशों  उनके  श्रध्यावेदन कार्यवाही

 से  निकालदेने की  सूचना  दी  गई  है  ।  क्या  वास्तविक  वाद-विवाद  के  बहुत  प्रिक  समय  बाद  भी  कोई

 इस  प्रकार  का  श्रभ्यावदन कर  सकता  ह

 महोदय  :  में  किसी भी  समय  टिप्पणियों  को  कार्यवाही के  विवरण  से  निकाल

 सकता  हूं
 ।

 कोई  भी  व्यक्ति  मेरा  ध्यान  ऐसी  टिप्पणियों
 की

 are  भ्राकर्षित  कर  सकता  है  ;  विशेष

 रूप  से  जब  कि  वे  संविधान  में  उल्लिखित  कुछ  उच्च  पदाधिकारियों
 के

 संबंध  में  हों
 ।  मुझे  उनपर  विचार

 करने  में  समय  लग  सकता  हूँ
 ।

 यदी  मेंने  इस  मामले
 में

 भी  किया  है
 ।

 निकाले  हुये  भाग  सूचना  कार्यलय

 में  देखे  जा  सकते  हैं  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  में  उन्हें  देख  चुकी  हूं  ।  में  केवल  यही  जानना  चाहती  थी  कि  क्या

 यही  पका  विनिर्णय  हैं  कि  कोई  भी  ऐसी  टिप्पणियों  के  निकाले  जाने  के  लिये  अ्राँम्यावेदन  कर  सकता

 चाहे  वास्तविक  कार्यवाही  के  समय  प्रापर  उस  पर  न  भी  की  हो  |

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  नियमों  को  देखें  सदा  ही  उस  शक्ति  का  प्रयोग

 कर  सकता हूं  ।  यह  तो  एक  स्वयं  विवेक  का  प्रश्न है  ।  यदि  ag  वाद-विवाद के  बहुत  अधिक  समय
 बाद  की  बात  हो  तो  में  उसे  न  ही  निकालेगा  ।

 लेकिन  हाल  ही
 की  बात

 होनेपर  ही  मेंने  उन
 टिप्पणियों

 के  निकाले  जाने  का  ०५  दिया  है  ।
 के  भ्रन्तगंत मुझे  इस  संबंध  में  यथेष्ट शक्ति  प्राप्त  है  ।

 fat
 हो०

 ना०  मुकर्जी
 :

 हमारे  यहां  कार्यवाही का  विवरण

 ag  भर  के  बाद  प्रकाशित  होता  हैं  ।
 यह  एक  प्रकार  का  पूर्व-दुर्दांत  बनने  जा  रहा  इसलिये  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  इस  संबंध  में  समय
 की

 कोई  सीमा
 निर्धारित

 करेंगे
 ।

 बहुत  ही  असाधारण

 परिस्थितियों  में  इस  प्रकार  कार्यवाही  में  से  कुछ  निकालने  का  प्रश्न  उठता  इसलिये  में  चाहता हूं

 कि  श्राप  लोक-सभा  की  नियम  समिति  के  परामर्श  से  हमें  इसकी  वास्तविक  स्थिति  बतायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  श्रावक  होगा  तो  में  नियम  समिति  से  परामर्श  करूंगा  ।  हमारे  नियम

 कॉमन्स  सभा  से  भिन्न  है
 ।

 वहां  तो  निकालने  के  प्रदान  पर  समूची  कॉमन्स  सभा  को  विचार  करना
 वह  शक्ति  अध्यक्ष  को  दे  दी  गई  है  ।  इस  मामले में  तो  नियंत्रक  का  महालेखापरिक्षक  के

 संबंध  में  टिप्पणियां की  गयी  वहां  एक  महत्वपूर्ण  अधिकारी  इसलिये  यह  एक  भ्र साधारण मामला

 है  ।  सामान्यतया  में  वाद-विवाद  के  अधिक  समय  बाद  किसी  टिप्पणी  के  कार्यवाही से  निकालें  जाने

 का  आदेश नहीं  दूंगा  ।  अ्रघिक  से  ग्रसित  एक  या  दो  दिनों  में  उसकी  ae  हमारा
 ध्यान  आकर्षित

 किया जाना  उसमें  भी  स्वयं  विवेक  से  काम  लिया  जायेगा  ।

 दि
 |  मल  अंग्रेजी  में  ।



 eso  काय  मंत्रणा  समिति  ई
 ३  १९५६

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 उनतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्यनारायण :  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 यह  सभा  कार्यो-मंत्रणा  समिति
 के

 उन्तालीसवें
 प्रतिवेदन से  जो  १०  RENE

 को  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  था  सहमत  हैं  ।''

 इस  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सूची  के  विधेयकों  में  से  मोटर  गाड़ी
 )  विधेयक  संयुक्त

 समिति  को  सौपा  जा  चुका  है  ।

 गिराया  महोदय
 :
 प्रदान यह  हैं

 कि  यह  सभा  कराये-मंत्रणा  समिति  के  जो  उन्तालीसवें  प्रतिवेदन  से  १०  LEAS

 को  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  था  सहमत  है  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 —  —

 तोल  six  माप  मानदण्ड  विधेयक *

 उपयोग वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  में  प्रस्ताव  करतीं  हं  कि  दाशमिक  प्रणाली  पर

 unanfica  तौल  कौर  माप  के  मानदण्डों  को  चालू  करने  वाले  विधेयक
 ो  पुरःस्थापित करने  की

 श्रुति दी  जाये  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं

 दाशमिक  प्रणाली  पर  आधारित  तोल  कौर  माप  के  मानदण्डों  को  चाल  करन  वाल

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रीमती  दी  जा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  BTA :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ary  की  कार्डे-सूची  में  तो  इस-विधेयक  को  पारित ग्रो  उ०  स०  त्रिवेदी

 करने  का  प्रस्ताव  भी  सम्मिलित  है  ।

 महोदय :  यह  गलत है  ।  लगता  है  कि  टाइपिस्ट ने  गलत
 टाइप  कर  दिया

 माननीथ  मंत्री  इसके  लिये  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ।  ऐसी  गलती  पहले व कभी  नहीं  हई  हैं  ।  मैं  इसकी

 जांच  करूंगा  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक

 मेर  मर रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अ्रलगेदन )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  कुछ  राजपथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करने  ate  उससे  संबंधित  विषयों  की

 व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  गये  पी

 wat  उस  दिन  मुझे  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  को  संशोधित  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सदनों

 की

 एक  संयुक्त
 समिति

 की

 सौपने

 का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  gar
 उसे

 ने  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  उस  विधेयक  में  सड़क  परिवहन  के  विकास  की  परिस्थितियां

 aera  कसमे  का  प्रयास किया  गया  था  कौर  इस  वर्तमान  विधेयक  में  परिवहन  के  लिये  काम  में  लाई
 ०

 *भारत  के  असाधारण  गजट  भाग  २,  विभाग  2,  दिनांक  १३  १९५६  में  प्रकाशित  ॥

 *
 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश '  से  प्रस्तुत  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १३  १९५६  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  ear

 जाने  वाली  सड़कों  का  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  की  एक  प्रणाली  के  रूप  में  विकसित  करने  कौर  उन्हें  अच्छी

 ददा  में  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा  डरपना  ख्याल  है  इन  दोनों  विधेयकों  का  यह  क्रम  एक  बहुत

 अच्छा  क्रम  है  और  इससे  देश  का  भला  होनें  की  बंधती  है  |

 भारत  को  सड़कों के  विकास  के  इतिहास  में  यह  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  एक  दूसरा  बड़ा

 कदम हैं  ।  में  कहू  सकतीं  हूं  कि  यह  एक  अवसर  है  क्योंकि  इसके  द्वारा  पहली  बार  केन्द्रीय
 सरकार

 ने  राज्यों  के  कुछ  राज पथों  का  प्रत्यक्ष  रुप  से  संविहित  दायित्व  ग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  किया है  मुझे

 तराशा  हैं  कि  लोक-सभा  मुझे  इस  पर  इस  देश  की  सड़कों  के  विकास  के  इतिहास  का  एक

 संक्षिप्त  पर् या लोकन  करने  की  अनुमति  देगी  |

 भारत  में  बहुत  पहले  से  ही  प्रशासनिक  श्र  युद्धोपयोगी  प्रयोजनों  के  लिये  सड़कों  की

 सहायता  को  स्वीकार  किया  गया है  ।  इस  बात  के  भी  प्रमाण  मौजूद  है  कि  वैदिक  काल  में  भी
 पथों  का  महत्व  अच्छी  प्रकार  से  समझ  लिया  गया  था  ।  भारत  के  बाद  के  द्यासकों  ने  भी

 दिनों  के  oot  सुदूरवर्ती  साम्राज्यों  पर  शासन  करनें  के  लिये  प्रति  सड़ेकें  बनवाई  थीं
 |

 गत  दाताब्दी  में  श शअ्रोर  रेलवे  के  चालू  होनें  से  पहले  ब्रिटिश  सैनिक  इंजीनियरों  के  पर्यवेक्षण  में

 मुगल  काल  की  पुरानी  3.0  अन्य  सड़कों  के  श्रवशिष्टों  पर  हरनेक  मुख्य-मुख्य सड़के  बनवाई

 गई  थीं  शर  उनकी  देखभाल  की  गई  थी  ।  उन  पर  पुल  बनवाये  गये  थे  कौर  उन्हें  पक्का
 भी

 किया
 गया  था  ।  ये  सड़के  अधिक  महत्वपूर्ण  सैनिक  कौर  वाणिज्यिक  केन्द्रों  को  मिलाती  सेना  द्वारा

 इनकी  देखभाल  पूरी  तौर  से  संतोषप्रद  रूप  से  नहीं  की  इसीलिये  सन्  १९५५  में  सड़कों  ale

 अन्य  लोक  निर्माण  के  कार्यों  की  भाल  के  लिये  लोक  निर्माण  विभाग  स्थापित  किया  गया  था  ।

 उसका  लगभग  वही  रूप  राज  भी  बना  हुआ  इस  विभाग  sro  ग्रांड  ह  रोड  जैसी  कुछ  बड़ी

 बड़ी  सड़कें  बनवाई  गई  थी  लेकिन  रेलों  के  चालू  हो  जाने  के  बाद  उसका  ध्यान  मुख्य  रूप  से
 रेलवे

 को  सहायक  सड़कों  के  निर्माण  पर  केन्द्रित  हो  गया  प्रौढ़  कुछ  मामलों  में  तो  मुख्य  सड़कों  की  मरम्मत

 भी  नहीं की  गई

 धीरे-धीरे  सड़कों  को  स्थानीय  रुचि  श्र  महत्व  का  विषय  ही  माना  जाने  लगा  ।  इस  प्रक्रिया  की

 अंतिम  परिणति  भारत  सरकार  ce  में  जिसमें  सड़कें  बिल  प्रान्तों  के  अधीन

 कर  दी  गई  केन्द्रीय  युद्धोपयोगी  महत्व  की  कुछ  सड़कों  और  उस  समय  के  रजवाड़ों
 की

 आगरा  रोड  जेसी  कुछ  मुख्य  मुख्य  सड़कों  को  सड़कों  के  विकास  से  संबंधित

 नहीं रह  गई  ।  उस  समय  शायद  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  जिला  कौर  स्थानीय

 बोर्डों  पर  ही  इस  विषय  का  दायित्व  रखना  ठीक  रहेगा  ate  स्थानीय  व्यक्ति  यह  सबसे  अच्छी

 तरह  से  जान  सकते  है  कि  किन  सड़कों  की  rae  है  भ्र  सड़क  विकास  के  लिये  झ्र।वश्यक  निधियां

 कैसे  जुटाई
 जा  सकती हैं  ।  इस  का  परिणाम  यह  gar  कि  भ्रन्तराजीय  सड़कों  या  विकसित  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लियें  भ्रपेक्षित  सड़कों  की  ate  कम  ध्यान  दिया  गया  |

 प्रथम  fara  युद्ध  की  समाप्ति  भारत  में  मोटर  परिवहन  के  प्रारभ  विकास के  साथ

 ही  साथ  ऐसी  उन्नत  सड़कों  की  मांग
 की

 जाने  लगी  जो  शताब्दियों  पुराने  बैलगाड़ियों के  यातायात

 शर  इस  नये  प्रकार  के  परिवहन  का  भार  सम्भाल  क्योंकि  उस  समय  की  सड़कें  ऐसे  भारी  यातायात

 के  लिये  भ्रनुपयुक्त सिद्ध  हुई  थीं  ।  इन  मांगों की  परिणति  RaRs  में  भारतीय  विधान  मंडल  के  दोनों

 सदनों  द्वारा  पारित  एक  संकल्प  में  जिसमें  भारत  के  सड़क  विकास  के  प्रश्न  परीक्षा  करने

 अर  उसके  संबंध  में  एक  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिये  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  व्यवस्था  की  गई

 थी  ।  इसी  संकल्प  के  भ्रनुसरण  में  भारत  सरकार  ने  श्री  एम०  ग्राम  जयकर  के  सभापतित्व में  एक

 समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 वह  समिति इस  निस्फ़  पर  कि  area  स्थानों  की  भांति  भारत  में  भी  सड़को ंके  विकास

 का  कार्य  स्थानीय  सरकारों  शर  स्थानीय  निकायों  की  वित्तीय  ः  से  परे  होता  जा  रहा  था  कौर
 वह  एक  राष्ट्रीय  हीत  बनता  जा  रहा  जो  कुछ  सीमा  तक  केन्द्रीय  राजस्व  पर  भारती  होना
 चाहियें था  ।  इसी  के  समिति  ने  सिफ़ारिश  की  थी  कि  सड़क  विकास  के  लिये  केन्द्र  द्वारा



 &aR  राष्टीय  राजपथ  विधेयक  १३  PERE

 मोटर  स्पिरिट  पर  दो  aren  प्रति  गैलन  का  एक  अतिरिक्त  शुल्क  लगाया  जाये  उससे  होने  वाली
 ary  को  एक  अलग  सड़क  विकास  निधि  में  जमा  किया जाये  ।  भारत  सरकार  ने

 इस  सिफारिश को
 स्वीकार

 कर  लिया  ;
 2&2  को

 केन्द्र  सड़क  निधि
 की

 स्थापना  हुई
 थी  ।  १९३१ में

 दो  जाना  प्रति  गैलन  के  अतिरिक्त  शुल्क  को  ढाई  श्राना  प्रति  गैलन  कर  दिया  गया  |  इस  निधि  की

 भारत  में  सड़क  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  गया  प्रथम
 महत्वपूर्ण उपाय  है

 दो  विश्व  युद्ध  के  वीच  के  काल  में  विशेष  रुप  से  १६३०  से  १९३८  तक  को  प्रवर्ध  में  पथिक

 महीने  प्रस्ताव  कौर  स्थानीय  राजस्वों  द्वारा  किये  जानें  वाले  सड़क  विकास  के  कार्य  की  गति  को  धीमा

 कर  दिया  ।  ऐसा  भी  एक  समय  पाया  था  जब  कि  सड़क  विकास  के  लिये  वित्त  का  मुख्य  स्नोत

 सड़क  निधि  ही  रह  गया  था  ।  सड़कों  की  दशा  इतनी  बिगड़  गई  थी  कि  कहीं  कहीं  तो  सामान्य  देख

 भाल  के  लिये  भी  सडक  निधि  का  प्रयोग  करना  पड़ा  था  ।

 तब  केन्द्र  श्र  प्रांतों के  बीच  मुख्य  मार्गों की  प्रणाली के  एक  ढांचे  का  विकास करने  के  संबंध  में

 चर्चा हुई  ;  कौर  १९३३  के
 मध्य  में  भारत  सरकार  ने  इंगलैंड

 की
 सरकार  के  सामने  प्रस्ताव  रखा

 की  उस  समय  के  विचाराधीन  संविधान  अधिनियम  में  स्पष्ट  रुप  से  ऐसी  एक  व्यवस्था  की  जाये  कि

 जिससे  राष्ट्रीय मुख्य  सड़कें  कुछ  सीमा  तक  फेडरल  सरकार  का  दायित्व  बन  जायें  ।  सामान्यतः

 प्रान्त  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  क्यों कि  केन्द्र  द्वारा  ही  वित्तीय  सहायता  दी  जानीं  थी
 ।  उस

 समय  यह  भी  महसूस  कर  लिया  गया  था  कि  शायद  आगे  चलकर  फेडरल  विधान  मंडल  को  आवश्यक

 et  से  पका  फहर  नार  अधिनियम  अधिनियमित  करना  ही  उस  समय  प्रान्तीय

 स्वायत्तता पर  जोर  दिया  जा  रहा  इसलिये  भारत  सरकार  PERX  में  मुख्य  सड़कों  के

 विकास  में  केन्द्र  का  हित  निश्चित  करने  वालें  कोई  भी  स्पष्ट  उपबंध  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ।

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  ae
 विशेष  रुप  से  जापान  के  आक्रमण  के  भारत  की  सडक  प्रणाली

 की  कमियां  शौर  त्रुटियां  बड़ी  उभर  कर  सामने  शोर  उसके  प्रभुत्व  ने  इस  दृष्टिकोण  में  काफी

 रुप  भेद  किया  ।  उस  समय  सभी  के  क्षेत्रों  में  ही  बल्कि  सारे  भारत  में  ही  सैनिक  महत्व  सड़कों

 विकास  करने  का  जोड़तोड़  प्रयास  किया  गया  ।  इस  कार्य  को  काफी  तक  प्रतिक्षा  सेवा  प्राक्कलनों
 में

 से  दिये  गये  बड़े  बड़े  ग्रनुदानों  द्वारा  संपन्न  किया  गया  ।  द्वितीय  fara  युद्ध  के  दौरान  में  ही  इस  बात

 का  महत्व  सबसे  भ्रमित  समझा  गया  कि  आपात  काल  में  मुख्य  सड़कों  की  एक  कार्य  कुशल  प्रणाली

 अपेक्षित  होती  है
 ।  उस  समय  यह  भी  अनुभव  किया  गया  कि  इन  सड़कों  को  केवल  तभी  अच्छी  दशा

 में  रखा  जा  सकता  है  जब  कि  केन्द्र  स्वयं  उनके  विकास  कौर  देख  भाल  का  दायित्व  संभाल  ले  ।

 इन्हीं  कारणों  से  भारत  सरकार ने  १९४३  में  भारत  में  युद्धोत्तर  सड़क  विकास  की

 समस्य  पर  विचारें  करने  के  लिये  नागपुर  में  प्रान्तीय  शौर  राज्य  मुख्य  इंजीनियर  का  एक  सम्मेलन

 आयोजित  किया  ।  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिशें यह  थीं  :

 (8)  सड़कों  को  चार  श्रेणीयों  में  बांट  दिया  जाये  ा प्रथात्, च  राष्ट्रीय  प्रान्तीय  अथवा
 राज्य  राज  जिसे  कि  सड़कें  और  ग्रामों  की  सड़कें---राष्ट्रीय  राजपथ  उन  सड़कों

 को  कहा  जाना  था  जो  देश  के  एक  कोन  से  दुसरे  कोने  तक  जायें  श्र  प्रमुख  बन्दरगाहों
 विदेशी  राजपथों  wiz  प्रान्तों  बड़े  राज्यों  की  राजधानीयों  को  भर  देश

 की  सड़क  व्यवस्था
 के

 लिये  ढांचे  के  रुप  में  कार्य  करें
 ;

 (२)  राष्ट्रीय  राज पथों
 के  विकास  श्र  देखभाल  पर  जो  खर्च  हो  उसका  दायित्व

 न्द्रीय  सरकार  अपने  ऊपर  राजपथों  का  प्रयोग  ale  नियंत्रण  के  संबंध  में
 केन्द्र  की  राय  सर्वापरि  होनी  चाहिये  |
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 प्रान्तीय  सरकारों  से  गरिमा  करके  कौर  परिवहन  मंत्रणा  परिषद  की  बैठकों  में  विचार  करनें  के

 GATT,  भारत  सरकार  ने  १  १९४७  से  राष्ट्रीय राजपथ  व्यवस्था  में  सम्मिलित  किये  जानें

 के
 लियें  उपयुक्त  समझी  गई  कुछ  अस्थायी  रूप  से  अनुमोदित  सड़कों के  विकास प्रौढ़  देख  रेख

 पर

 होने  वाले  खर्च  का  उत्तरदायित्व  अपने  उपर  लेना  स्वी  कार  किया  |  विधेयक
 की  में  सम्मिलित

 सभी  राज  पथों  क्रम  संख्या  री
 १०,  ११,  और  ३७  में  उल्लिखित  राज पथों  श्र  क्रम  संख्या  ३६

 में  उल्लिखित  राजपथ  के  ;  भाग  को  छोड़  भारत  सरकार  द्वारा  १९४७  में  अस्थायी रूप
 से

 अनुमोदित  की  गई  मूल  सूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया
 ।  जिन  राज्य  पथों  को  छोड़ा  गया  था  उन्हें

 भी  विभाजन  ate  भूतपुर्वेदेशी  राज्य  के  भारत  संघ  में  विलय  के  rea  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणाली  में
 सम्मिलित  कर  दिया

 जब  भ्रन्तर्कालीन  राष्टीय  राजपथ  योजना  के  सम्बन्ध  में  राजों  के  साथ  विचार  विमश  किया  जा

 रहा  उस  समय  उन्हें  बताया  गया  था  कि  भारत  सरकार  द्वारा  जिस  उत्तरदायित्व  को  स्वीकार  करने

 का  प्रस्ताव किया  गया  था  उसमें  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणाली  से  मिलाने  वाली  वे  सड़कें  सम्मिलित  नहीं

 होंगी जो  २०,०००  इससे  बाघक  जन  संख्या  वाले  बड़े  नगरों  के  बीच  से  हो  कर  जाती

 नगरी
 के

 वीच  ही  सड़को
 की

 देख  रेख  का  उत्तरदायित्व  संबंधित  नगरपालिका  पर  होता है  ।  २०,०००

 से  कम  जनसंख्या  वाले  उपनगरों  के  बारें  में  यह  युक्तियुक्त  सभा  गया  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  पर

 परिवहन  की  सुविधायें  की  व्यवस्था  करने  का  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  संभाले  ।  यहीं  भी  कहा
 गया  कि  बड़े  नगरों  में  इन  सड़कों  का  उत्तरदायित्व  किस  हद  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  संभालना  चाहिये

 इस  बारे  में  उनके  विचारानसार  राज्यों  से  प्रति  बात  चीत  की  जायें  |

 राष्टीय  राज पथों  के  समचे  वित्तीय  उत्तरदायित्व  को  संभालने  विनिश्चय  भारत  सरकार  ने

 प्रान्तों  द्वारा  कुछ  शर्तों  के  स्वीकार  किये  जाने  की  शर्ते
 पर

 ही  किया  था  ।  मुख्य  शर्तें यह  थी  ;

 (१)  प्रान्त  सड़को  को  राष्ट्रीय  र।जफ्थों  के  रुप  में
 वर्गीकरण  को  उन  पर  किये  जानें

 वाले  कार्य  के  संबंध  में  प्राथमिकता  का  निश्चय  करने  वाले के  लिये  सरकर के  निर्णय

 को  स्वीकार

 (२)  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  किये  जानें  वाले  खर्चे  के  प्राक्कलन  प्राविधिक  पूर्वानुमोदन  कौर

 वित्तीय  स्वीकृति  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  जायेंग े;

 (3)  राष्ट्रीय  राज पथों व का  प्रयोग  करने  वालें  यातायात  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  WAHT
 के  बिना  कोई  पथकर  श्रथवा  चुंगी  नहीं  लगाई  जायेंगी  ।

 यह  शर्ते  स्वीकार  कर
 ait

 गई  थीं  भ्र ौर  राष्ट्रीय  राजपथ  योजना  उस  समय  के

 प्रान्तों  में  जो  श्री  भाग  में  के  राज्य हैं  ,  ?
 — eye  से  लागू  हुई

 ।  जब  भाग  में  के

 राज्य  स्थापित  किये  गये  तो  यह  राष्ट्रीय  राजपथ  योजना  उन  राज्यो ंमें  लागू  कर  दी  गई

 संविधान  की  सातवीं  अनुसूची
 की

 सूची
 १

 की  प्रविष्टि  संख्या
 २३

 के
 seis  राज

 पथ

 जिन्हें ७  निर्मित  विधि
 के  द्वारा

 या  अ्रधीन  राष्ट्र  usage  किया  गया  मे  संघ  का  विषय  है  ।

 संसद  द्वारा  विधान  बनाये  जाने  तक  भारत  संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 २८२

 के
 उन

 सड़कों  के  विकास  कौर  देख  रेख  का  सारा  खर्चे  करती  रही  जिन्हें  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणाली  में

 लित  किये  जाने  के  लिये  अस्थायी  तौर  पर  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 वर्तमान  विधेयक  का  ७८!  वर्तमान  प्रथा  को  संविधान  मान्यता  देना  शर  विधेयक  की
 में

 उल्लिखित  राजपथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करना  है
 ।

 जैसा  कि  में  पहले  बता  चुका

 कि  अनुसूची  में  केवल  वही  राजपथ  सम्मिलित  है  जिनकी  देख  रेख  कौर  विकास  अस्थायी  राज पथों
 रुप  में  केन्द्र  के  खर्च  पर  किया  जा  रहा  क्योंकि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  अ्रन्तगंत  किसी

 नवीन  राज  पथ  के  लिये  तिथि  उपलब्ध  होने
 की  संभावना  नहीं  इस  लिये  हमें

 इस
 समय  राष्ट्रीय

 राजपथ  प्रणाली  में  कोई  वृद्धि  करने
 का

 विचार  छोड़  देना  पड़ा
 ।

 विधेयक  के  eta  केन्द्रीय  सरकार

 को  यह  शक्ति  प्रदान  करनें  को  प्रस्थापना  की  गई  है
 कि

 वह  विधेयक  में  यथा  उपबन्धित  संसद  को

 प्रतिवेदन  दिये  जाने  के  न्  सरकार  की  सूचना  पत्र  में  प्रकाशित  safe  सूचना
 के

 द्वारा  किसी
 भी
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 अलगे शन |

 नये  राजपथ  को  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणाली  में  सम्मिलित कर  सके  ara हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  की  सभापति  से  कुछ  समय  पूर्वे  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणाली  का  विस्तार  करने  की  संभावना  पर

 विचार  करना  शोधनीय  हो  ate  यदि  afr  हालत  सुधर  गई  तो  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  आवश्यक
 निधि  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।

 wa  में  संक्षेप  में  विधेयक  के  अन्य  पतलूनों  के  बारे  में  कहूंगा  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  केन्द्रीय

 सरकार  को  उन  राजपथों  के  उन  भागों  के  जो  २०,०००  या  इस  से  भ्रमित  जनसंख्या  वाले

 बड़े  नगरों  में  स्थित  राष्ट्रीय  राज पथों  का  विकास  a  देख  रेख  करनें  का  प्रधिकार  देना  अपेक्षित

 है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  प्रिया  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  के  प्रधान

 किसी  पदाधिकारी  seat  प्रधिकारी  को  नियुक्त  कर  सकती  हैं  ।  विधेयक  के  हस्तगत  केन्द्रीय  सरकार
 को  नौघाटों  झ्रथवा  नदी  पार  करने  के  उन  स्थानों  से  जहां  पक्के  पुल  न  हो  या  अस्थायी  पुल  हों  और

 राष्ट्रीय  राज पथों  पर  स्थित  सुरंगों  से  यातायात  को  जो  सेवा  लाभ  प्राप्त  हो  उसके  लिये

 उपयुक्त  फीस  वसूल  करने  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  इस  श्रथिनियम
 के

 किसी  उपबन्ध  अथवा

 इसके  बन  बनाये  या  जारी  किये  जाने  किसी  अधिसूचना  area  के  परिपालन  के  लिये  निर्देश

 देने  का  अधिकार  भी  प्राप्त  होगा  |

 कभी  कभी  राष्ट्रीय  राजपथ  को  इस  प्रकार  जमा  कर  ले  जाना  पड़ता  है  जिस  से  कि  स्थानीय

 हितों  तथा  झ्रावश्यकताशओं को  भी  पुरा  किया  जा  सक  ।  ऐसी  हालतों  में  संबंधित  राज्य

 सरकार  को  निर्माण  व्यय  का  कुछ  भाग  देना  अपेक्षित  क्योंकि  राष्ट्रीय  राज  पथों  के  विकास  की

 योजना  किसी  क्षेत्र  विशेष  के  स्थान  पर  समस्त  देश  की  श्रावश्यकताश्रों  पर  आधारित  होती  है ं।

 इस  लिये  विधेयक  में  केन्द्रीय  सरकार  को  किसी  राजपथ  पर  होने  वाले  खर्च  के  संबंध  में  राज्य  में

 प्राप्त  करनें  के  लिये  करार  करने  की  शक्ति  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  इसी  प्रकार

 सरकार  को  राज्य  सरकार  से  कौर  २०,  ०००
 अथवा  इस  से  अधिक  जन  संख्या  वाले  नगरों

 के  नगरपालिका से  उस  नगर  के  बीच  से  होकर  जाने  वाले  राजपथ  के  किसी  भाग  के  जो  कि  राष्ट्रीय

 राज  पथ  प्रणाली  में  कोई  उपयुक्त  ः  स्थापित  करता  हो  ।  विकास  कौर  देख  रेख  कौर  व्यय  में

 देने  के  बारे  में  करार  करने  की  प्राप्त  होगी  |

 रेलवे  तथा  परिवहन
 के

 बाद  सड़कों  सड़क  परिवहन का  ही  अधिक  महत्व  कई

 बातो  को  देखे  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सड़क  रेल  परिवहन  से  भी  अधिक
 लाभदायक  है

 यह  ------  घर  तक  माल  पहुंचा  सकती  हैँ
 ।

 पहले  हम  रेल  सड़क-प्रतिस्पर्धा  के  बारें  में  सुना
 करते

 थे

 अब  वह  बात  पुरानी  हो  चुकी  वर्तमान  समय  में  रेलके  सड़क  श्र  यातायात  में  अधिकाधिक

 समन्वय  होने  की  श्रावश्यकता  यदि  हमें  योजनाओं  के  लक्ष्य  को  यातायात  की  कमी  के  कारण  नष्ट

 हो  जाने  देना  wafers  नहीं  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  यातायात  के  रुप  से  होने  के  लिये  राष्ट्रीय

 राजपथ  की  एक  विकसित  प्रणाली  के  महत्व  को  बताने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  तराशा  हैं  कि

 सभा  इस  विधेयक  का  हार्दिक  समर्थन  करेंगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 झबिया  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  भ्रनुच्छेद २८२  का  निर्देश  किया  ।  वह  अनुच्छेद उन

 मामलों  के  संबंध  में  हैं  जिन  के  बारे  में  संसद्  श्रथवा  राज्य  मंडल  विधि  नहीं  बना  सकता  है  ।
 के

 बारे
 में

 संसद्  विधि  बना  सकती  नहीं
 तो  विधि  बनायें  बिना  इस  पर  धन  कैसे  खर्चे  किया  जा

 सकता  है  ।
 इस  विधेयक  से  ge

 भी
 केन्द्रीय  राज पथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  समझते  हुये  ही

 उन
 पर

 खर्च  करती  रही

 tre  म्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  उ०  स० ्  त्रिवेदी  )  गत  मई  वर्षों  में  यह  प्रीत  उठता  रहा  गत

 व्यय  सत्र  में  अनुपूरक  भागों  के  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  यह  प्रश्न  उठाया  गया
 था  ।  मंत्रालय

 व्यय
 करता

 जाता  है
 न

 कोई  बहाना  बना  देता  है
 |

 इस  मामले  में  भी  बिना  विधि  के  अधिकार  के  धन  व्यय  किया  गया  है
 ।

 इसके  लिये  लोक-पता

 की
 च्  प्राप्त  की  जानी  चाहिये  थी

 ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिये
 ।  न

 जानें  क्यों

 महालेखापरीक्षक ने  इस  पर  नहीं  की  ह्

 श्रिया  महोदय :  माननीय  मंत्री  ने  किसी
 विशेष  सन्दर्भ

 में  भ्रनुच्छेंद  २८२
 का

 उल्लेख

 किया  ।  उनका  विचार  है  कि  धन  व्यय  किया  जा  सकता  परन्तु  जिस  विषयों  के  संबंध  में  पैसा

 विधान  बना  सकती  है  उन  मामलों  में  बिना  किसी  विधि  के  प्राधिकार  के  कार्यपालिक
 धन

 व्यय  नहीं

 कर  सकती  है  उस  विधि  द्वारा  शक्ति  प्रदान  की  जानी  चाहिये
 ।

 इस  विषय  की  जांच  की
 जानी

 चाहिये  ।

 श्री  श्रलगेदान
 :

 जब  तक  संसद्  उन  राजपथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित
 न

 कर  दे  तब

 तक  संसद  उन  पर  व्यय  नहीं  कर  सकती  यद्यपि  अस्थायी  तौर  पर  हम  उन्हें  राष्ट्रीय
 राजपथ

 कहते है  तथापि वे  राज  पथਂ  हैं  कौर  राज्जिक  राजपथों  के  विषय  में  संसद  विधान  नहीं

 बना
 सकती  ह  ।

 उनका  विकास  करके  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रणालीਂ  बनाने  के  लिये  उन्हें

 भ्रनुदान  दिये  जानें  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  भ्रनुच्छेद  के  यही  किया  था
 |

 जब  तक
 संसद

 एक  विधान  बना  कर  राज्यों  के  राज पथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  नहीं  कर  देती  तब  तक
 संविधान

 के  इसी  अनुच्छेद  का  आश्रय  लेना  पड़ेगा
 |  a

 तक  यह  राजपथ  राज्य
 राजपथ  थे  कौर  संसद्  को

 इन  के  बारे  में  विधान  बनाने  का  कोई  शभ्रधिकार नहीं  था  ।  क्योंकि  वें  राज्यिक  राजपथ  हैंगर

 केन्द्रीय
 सरकार  उन्हें  एक  राजपथ  प्रणाली  में  विकसित  करना  चाहती  है  इस  लिये  भ्रनुदान दिये  जा

 रहै  इस  उद्देश्य  से  कि  इन  राजपथों  के  विकास  देख  रेख  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  श्रमिक

 प्रभावी  रुप  से  ग  कर  सके  यह  आवश्यक  है  कि  इन  राजपथों  को
 संध  सूची  की  प्रविष्टि  संख्या  २३

 के
 अन्तर्गत  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  कर  दिया  जाये  |  मेरे  विचार  से  उसकी  यही  व्याख्या  |

 महोदय
 :

 जब  तक  यह  राष्ट्रीय  राजपथ न  बने  तब  तक  इन  पर
 खर्चे  नहीं

 किया जा  सकता

 श्री  अलगे शन
 :

 क्यों  कि  ऐसा  नहीं  था  इसी  लिये  तो  अनुच्छेद  २८२  का  श्रामण्य  लेना

 पड़ा  |  अभीतक  ae  राज  पथ  राज्य  राजपथ  के  कौर  संसद  राज्य  राजपथों  के  बारे  में  विधान

 नहीं  सकती  है

 महोदय
 :

 धन  व्यय  करने  से  पूर्व  झ्रापकों  यह  राजपथ  अपने  अ्रधीन  लेने  चाहिये

 थे

 पानी  श्रलगेशन  :  मेरे  विचार  से  यह  विधि  पहले  पारित  की  जानी  चाहिये
 ।

 महोदय
 :

 विधि  पारित  की  जा  सकती  है  ।  ऐसा  किये  बिना  धन  व्यय  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  था  ।  भ्रनुच्छेद  २८२  का  ग्राह्य  उसी  हालत  में  लिया  जा  सकता  हैं  जब  कि  विधि  बनाना

 असंभव हो

 1  श्री  अलगेशन :  में  अब  भी  यह  कहता  हूं  कि  राज्यिक  राज पथों  के  श्वारे  में  संसद  कोई  विधि

 नहीं  बना  सकती  है
 ।

 हम  राज्य  राज पथों को  राष्ट्रीय  में  बदलना  चाहते  हैं  |

 jem  महोदय
 :

 हम  यह  कहते  हें  कि  विधि  पारित  करने  के  परचा  व्यय  कीजिये
 ।

 pat  were
 :

 हम  यही  तो  कर  रहे

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 &ss  राष्टरीय  राजपथ  विधेयक  3  PERE

 श्री  राम  चन्द्र  रेडडी  (  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 मेरा
 विचार

 है

 कि
 इस

 प्रकार
 का

 विधेयक  बहुत  पहलें  पारित  किया  जाना  चाहिये

 राजपथों के  देख  रेख  नियंत्रण  के  बारे  में  यह  देखा  गया  है  कि  उन  पर  जिस  प्रकार

 का  कठोर  नियन्त्रण  होना  चाहिये  था  वैसा  नही  रहा  परन्तु  जब  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  रहा

 यह  बड़ी  प्रसन्नता की  बात  में  ने  बहुत  से  स्थानों  पर  देखा  है  कि  सड़कों  पर  कोलतार  डालने
 में

 बड़ा  विलंब  होता  है  कार्य  करने  के  लिये  विभाग  के  पास  पर्याप्त  धन  भी  नहीं  होती  कौर  उन  स्थानों

 की  झ्रोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  जहां  यातायात बहुत  रहती  है  ।  कुछ  मनचाही  सड़को  को

 अधिक  महत्व  दिया  जाता  है  ।  रेलवे  की  बढ़ती  हुई  भीड़  को  देखते  हुये  इन  राजपथों  की  देख  रेख

 नियंत्रण  की  कौर  ग्रसित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 पहलें यह  राजपथ  ate  के  नियंत्रण के  रहते  थे  कौर  बाद  में  राजपथ  विभाग  इनकी

 देख  भाल  करता  था  परन्तु  कुछ  सड़कों  की  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  था  कुछ  एक  बिल्कुल

 उपेक्षित  रहती  थी  ।  war  केन्द्रीय  सरकार  इन्हें  प्यार  नियंत्रण  में  ले  रही  है  सनौर  मुझे  प्राधा  है  कि  हालत

 काफी  सुधर  जायेगी  कौर  किसी  को  शिकायत  का  नहीं  मिलेगा  ।

 इन  निर्माण  कार्यों  के  निष्पादन  में  बड़ा  भ्रष्टाचार  होता  है  और  बड़ा  विलंब  होता है
 |  कई

 स्थानों  इन  राजपथों  पर  नगरपालिका  क्षेत्रों  के  अंदर  बाहर  अनाधिकृत  रुप  से  कर

 लिया  जाता  हैं
 |

 इसी  कारण  राजपथ  को  कभी  कभी  उस  नगर  के  बाहर  से  मोड़  कर  ले  जाना  पड़ता
 इस  पर  बहुत  अधिक  खे  होता  है  |  प्रत्येक  नगर  के  बाहर  से  राजपथ  को  नहीं  ले  जाया  जा  सकता

 है  बल्कि  भ्रनाधिकृत  रुप  से  किये  गये  कब्जों  को  ही  हटाना  होगा  प्रौढ़  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  यह

 कोई  कठिन  कार्य  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  कौर  जिला  बोर्डों  पर  यह  काम  नहीं  छोड़ा जाना  चाहिये  ।

 इस  लिये  यह  भ्रावश्यक  हैं  कि  यह  देखने  के  लिये  कि  राजपथों  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचाई  जाती  हैं

 कुछ  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ली  जानी  चाहिये  ।

 इन  राज पथों  पर  कहीं  पुल  नहीं  है  तो  कहीं  पुलिया  कमजोर  इस  लिये  यह  सर्वेक्षण  किया  जाय

 कि  कितनी  पुलियां  पांच  टन  से  भ्रमित  का  भार  सहार  सकती  हैं  ।

 नगरपालिका  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  सुधार  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  इसलिये  यह
 भी

 areas  हैं  कि  नगरपालिका  क्षेत्रों  में  स्थित  इन  राजपथों  के  सुधार
 के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  शौर  श्रमिक
 धन

 दिया  जाये
 ।

 वहां  यातायात  श्रघिव  होता  है  इस  लिये  सड़के  जल्दी  टूट  जाती
 इसलिये  यह  भ्रावश्यक  है  कि  नगरपालिकाओं  पर  स्थानीय  निकायों  पर  राजीव  विभाग  से  इन

 सड़कों  को  विशेष  रुप  से  देख  रेख  करने  को  कहा  जाये  ।

 इन  ३€  राजपथों की  रुची  में  नेल्लोर  से  बंबई  जानें  वाला  राजपथ  सम्मिलित नहीं  इस

 सड़क की  लंबाई
 Coo

 मील
 इस

 के  कुछ  भाग  सीमेंट
 के

 बने  है
 प्रौर

 कुछ  पर  कोलतार  पड़ा  ञ्
 यदि  इन  भागों  को  जोड़  दिया  जाये  और  ठीक  तरह  से  इस  की  मरम्मत  कराई  जाये  तो  यह

 भी

 एक राष्ट्रीय राजपथ  बन  जाये  ।  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इसे  भी  सुची  में  सम्मिलित  किया  जाये
 ।

 सरकार  को  इन  सड़कों  की  देख  रेख  करने  के  लिये  शर  अधिक  शक्तियां  ग्रहण  करनी राष्ट्रीय  महत्व  का  होने  के  नाते  इन  राज पथों  की  उचित  देख  रेख  की  जानी

 में  सरकार  का  ध्यान  इन  राज पथों  को  प्राय  सड़कों  से  मिलाने  वाली  छोटी  सड़कों  की

 खींचना  चाहता  gi  उनकी  ठीक  तरह  से  देख  रेख  नहीं  की  जाती  है
 ;

 कारण  यह  है
 कि  जो

 जिला

 बोर्ड  इन  की  देख  रेख  करतें  हैं  वह  दिवालिया उन  को  भी  सरकार को  घ्यान

 देना  चाहिये  भ्र ौर  उन  को  अच्छी  झ्र वस् था  में  रखा  जाना  चाहिये  |

 इन
 कारणों  से  में  इस  विधेयक  का  art  करता  अध

 में  ।
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 श्री  भक्त  दर्शन  गढ़वाल-पूर्व  व  जिला  मुरादाबाद-उत्तर  पूर्वे  )  :  अभी  श्री  झ्लगेशन

 जी  ने  जो  विधेयक  इस  सदन  के  सम्मुख  किया  उसका  में  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं
 ।  इस

 में  सब  से  बड़ी  बात  जो  कही  गई  है  वह  यह  है  कि  aa  तक  जितने  भी  विधेयक  इस  सदन
 क  सम्मुख

 प्रस्तुत  किये  गये  उनमें  जम्मू  और  काश्मीर  को  खास  तौर  से  छोड़  दिया  जाता  रहा  परन्तु

 किया जा  रहा  है  ।  इस  से  यह  साफ  जाहिर  हू  कि इस  विधेयक  को  सारे  भारतवर्ष  पर  एक  साथ  लागू
 सड़कों के  मामले  में सरकार  तथा  परिवहन  मंत्रालय  इस  बात  के  महत्व  को  स्वीकार  करते  हूं  कि

 किसी
 एक  प्रान्त  शर  दूसरे  प्रान्त  के  बीच  कोई  भेद  नहीं  होना  चाहिये

 जहां  तक  हमारे  राष्ट्रीय  जन  मार्गों  का  संबंध  है  थे  हमारे  राष्ट्र  शरीर  की  रुधिर  प्रवाहिनी  नस

 नाड़ियां  हमारी  रीढ़  की  हड्डी  है  कौर  यदि  हम  अरपना  आर्थिक  विकास  करना  चाहतें
 हैँ  तथा  अपनी

 पंचवर्षीय  योजनाओं  को  सफल  बनाना  चाहते  हैं  तो  यातायात  के  साधनों  का  विकास  करना  बहुत  ही

 भ्र नि वाये शौर  आवश्यक  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से
 भी

 में  इस  विधेयक
 का

 खास  तौर  से  स्वागत  करता  हूँ
 ।

 प्रभी  माननीय  श्रलगेशन  जी  ने  अपने  प्रारंभिक  वक्तव्य  में  नागपुर  का  प्लान  जिक्र  किया  ।

 जहा  तक  मुझे  मालुम  है  इस  समय  हमारे  देश  के  अंदर  १३,८००  मील  लंबे  राष्ट्रीय  जन
 दिमाग  में

 समझता  हुं  कि  इस  बात  में  स्वयं  उपमंत्री  महोदय  मुक्त  से  सहमत  होंगे  कि  इन  राष्ट्रीय  जन  मार्गों  को

 जितनी  लंबाई  होनी  यह  लंबाई  उससे  बहुत  ही  कम  हूँ  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  इतनी  लंबाई

 से  उन्हें  स्वयं  भी  संतोष  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  नागपुर  प्लान  में  यह  लक्ष्य  निर्धारित

 गया  था  कि  हमारे  देश  में  कोई  भी  गांव  किसी  भी  बड़ी  सड़क  से  पांच  मील  की  दूरी  पर
 नहीं

 रहना  चाहिये  ।  में  जानना  चाहूंगा कि  इस  लक्ष्य
 की

 पूर्ती  पहली  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  में  कहां

 तक  की  गई  है  तथा  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  पाया  उस  लक्ष्य
 की

 पूर्ति  क़ो  पायेगी

 या  नहीं  ।  अभी  माननीय  मंत्री  जी  नें  कहा  है  कि  बहुत  सड़कों  को  राष्ट्रीय  जन-माग  की  सूची  में

 करने  की  मांग  की  जा  रही  है  परन्तु  वह  जैसा  नहीं  कर  पा  रहे  इसका  कारण  उन्हों ने

 यह  बतया  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  प्लानिंग  कमिशन  झ्रायोग )
 ने  श्रमिक  रुपया

 इस  काम  के  लिये  नहीं  दिया  इन  सड़कों  को  सूची  में  फिलहाल  इस  कारण  नई  सड़कों  को

 सम्मिलित  न  करने  की  भ्रसमर्थता  उन्होंने  प्रकट  की  है  ।  में  समझता  हूं  यह  स्थिति  बड़ी
 संतोषजनक

 मुझे  पता  नहीं  हमारे  परिवहन  मंत्रालय  ने  इस  बारे  में  योजना  आयोग  के  सामने  अपने
 कंस

 को
 कितनी  मजबूती  के  साथ  रखा  है  बहरहाल  जो  स्थिति  हैं  उससे  में  इन्कार  नहीं  कर  सकता

 |

 अरब  में  एक-दो  बातों  की  कौर  इस  सदन  का  तथा  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हु  ।

 wait यह  गया  है  कि  जो राष्ट्रीय  जन-मार्गो  है  उनकी  थोड़ी  सी  परिभाषा  करने  की  कोशिका
 की  गई  है  कि  जो  दो  प्रान्तों  को  या  राजधानियों  को  मिलाने  वाली  सड़कें  उनको  ही  राष्ट्रीय

 जन-मार्ग की  सूची  में  लिया  जाये  ।  परन्तु  मै  समझता  हूं  कि  वे  सड़कें जो  कि  हमार रे  देवा  के  केन्द्र

 को  दूसरों  देशों  की  सामानों  के  साथ  मिलाने  वाली  हैं  उन  सड़कों  को  खास  तौर  से  इस  सूची  में  तथा
 इस  परिभाषा  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  बाकी  सड़कों

 का
 ताल्लुक  में  समझता

 हूं  उनका  प्रबंध  प्रान्तीय  ग्राम  व  ग्राम  सभायें  कर  सकती  हैँ  सनौर  झाज  कल  तो  ग्राम

 पंचायतें  उनका  निर्माण  भी  कर  रही  हैं  ।  तो  में  चाहता  हूं  कि  जहां  तक
 उन

 सड़कों
 का  ताल्लुक जो

 कि  सीमान्त  प्रदेशों  में  जाने  वाली  हैं  उन  के  ऊपर  केन्द्रीय  सरकार  का  खास  तौर  से  ध्यान  रहना  चाहिये

 बाहर
 उनका  प्रबंध  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  होना  चाहिये  ।

 इस  संबंध  में  इस  सदन  का  ध्यान  तिब्बत  की
 सामानों

 की
 कौर  जो  भारत

 से
 मिली  हुई

 दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 इस  विधेयक  के  साथ  जो  न्श्ज दड्यल  दिया  गया  उसमें  ३९  सड़कों
 की  सूची दी  गई  इन  में  से  केवल  दो  ही  सड़कें ऐसी  हैं  जो  की  सीमाओं  तक  हम  को  लें
 जाती हैं  ।  जो  पहली  सड़क  वह  सीरियल  नं०  १४  पर  है  जोकि  हिन्दुस्तान  तिब्बती  रोड  के  नाम  से

 पुकारी  जाती  है
 ।

 यह  रिसाला  से  शुरु  हॉकर  चीनी  होती  हुई  शिपि-ला  दर्रे  तक  जाती
 इस

 सड़क  के  बारे  में  शायद  लक्ष्य  यह  है  कि  पाँच  दस  सालों  में  इसको  अच्छी  सड़क  |
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 भक्त

 दूसरी  सड़क  सीरियल नंबर  २४  पर  है  जो  कि  सिलीगुड़ी  से  ort  कालिमपौंग  होते  हुये  सिक्किम
 तक

 जाती  है  कौर  चरागे  भारत  तिब्बत
 की

 सीमा  तक  पहुंचती  है
 ।

 इस  प्रकार  १५००  मील  लंबी

 सीमा  जो  कि  चीन  के  साथ  लगती  उसमें  केवल  दो  सड़कों  का  भार  ही  श्राप  आपने  ऊपर  ले  रहे  है

 इस  स्थिति  को  में  संतोषजनक  नहीं  मानता  हूं  ।  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  जब  भी  कोई  अनुकूल  अवसर

 झप  दूसरी  सड़कों  को  भी  राष्ट्रीय  जन  मार्ग  घोषित  करके  उन्हें  भी  अपने  हाथ  मे  ले  लें
 ।  में

 एक  दो
 सड़कों  के  नाम  भी  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जिन  को  बहुत  जल्दी  राष्ट्रीय  जनपथ  घोषित

 करने  की  आवश्यकता है  ।  पहले  तो  काश्मीर  में  श्रीनगर  से  लेह  )  जाने  का  मार्ग  wait  तक

 राष्ट्रीय  जन-मार्ग  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।  इसी  तरह  कुल  घाटी  का  माग  मैं  इस  सूची  में

 नहीं  देखता  हूं
 ।

 एक  संशोधन  की  सुचना  मैने  भी  दी  हैं  जिस  के  द्वारा  मेंने  यह  चाहा  है  कि  दिल्ली
 से

 हरिद्वार  बद्रीनाथ  इत्यादि  होती  हुई  जो  सड़क  हिन्दुस्तान  ate  तिब्बत  के  माना  दर्रा  तक

 जाती  है  उसे  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  हाथ  मैं  ले  लेना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  दिल्ली  से

 पिथौड़गढ़  होते  हुये  कैलास-मानसरोवर तक  जो  सड़क  जाती  उसको  भी  केन्द्रीय  सरकार

 को  कीमत  हाथ  में  ले  लेना  चाहियें  ।  यह  हमारा  सौभाग्य है  कि  माननीय  मंत्री  जी  जब  स्वयं

 वहां  पहुंचे  थे  तो  उन्होने  यात्रा  करने  वालों  की  कठिनाइयों  को  तथा  जिन  परिस्थितियों

 में  से  उनको  जाना  पड़ता  उनका  अध्ययन  किया  ar  शरर  उन्होंने  इस  चीज  की  आवश्यकता  को

 अनुभव  किया
 था

 |  यह  सड़क  केवल  भारत  तथा  तिब्बत  को  मिलाने  वाली  ही  सड़क  नहीं  है  बल्कि

 बद्रीनाथ एक  बहुत  भारी  तीर्थ  स्थान  है  जहा  पर  हर  वर्ष  हजारों  ही  भारतीय  कौर
 खास

 तौर  से  हिन्दु

 जाते  वह  एक  एक  प्राकृतिक  सौन्दर्य  का  स्थान  भी  है  ।  इस  वास्ते  वहां  जाने  के  लिये  लोगों
 को

 सुविधा  होनी  चाहिये  इस  सड़क  की  ठीक  से  देख  भाल  की  जानी  चाहिये  i  शायद  माननीय

 मंत्रीजी  को  याद  होगा  आज  से  २०-३०  ay  पहले  ऋषिकेश  से  एक  रेलवे  लाईन

 गंगा  की  घाटी  में  बनाने  की  योजना  बनाई  गई  थी  श्री  भी  वहां  पर  जो  खम्बे  लगायें  गये  थे  उनपर

 करणप्रयाग रेलवे  लाइन  शबद  लिखे  हुये  है  यानी  ऋषिकेश
 ।

 हमें  आशा  तो  यह
 थी

 कि
 भारत

 के  स्वाधीन हो  जाने  के  बद  इसको  जल्दी  पुरा  कर  दिया  जायेगा  परन्तु  wa  ऐसा  मालुम  पड़ता

 हैं  कि  उस  रेलवे  लाइन  को  बनाने  का  विचार  त्याग  दिया  गया  है  ।  तो  ऐसी  हालत  में  वहाँ  की  जनता

 क्या  सरकार  से  यह  न  करे  कि  वहां  पर  जो  सड़क  हैं  उसको  तो  कम  से  कम  ठीक  हालत  में  रखा

 जाय
 प्रो

 केन्द्रीय  सरकार  उसे  प्यार  हाथ  में  ले  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  हृदय  से  आभारी  हूं  कि  उसने

 पिछले  दो  तीन  सालों  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  fade  सहायता  इस  काम  के  लिये  दी  है
 ।  इसको

 में  मानता हूं
 ।  लेकिन

 में  चाहता हूं  कि  इसके  निर्माण का  भार  ate  उसकी
 देखभाल

 का
 उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकार  के  ऊपर  रहने  के  बजाये  केन्द्रीय  सरकार  के  ऊपर  रहे  ।  यदि  ऐसा  न  ठ्  तो  उसकी  ठीक

 तरह  से  देखभाल  नहीं  हो  सकेगी  |  इस  वास्ते  में  ora  करता  हूं  कि  सरकार  इस  ध्यान  देगी  प्रौढ़

 जैसे
 कि

 हिन्दी
 की

 कहावत  है
 कि

 कबहूं  तो  दीन  दयाल
 की

 भनक  पड़ेगी  कान  में  rate  कभी
 न

 कभी

 तो  हमारे  माननीय  मंत्री
 जी

 के  हृदय  में  उदारता  का  संचार  होगा  सड़क
 का  नंबर

 भी
 जायेगा

 ऐसी  मैं  area  करता  हूं  ।

 अब  जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  है  उसकी  दो  तीन  धाराओं के  विषय  में  में  अपने  विचार

 प्रकट  करना  चाहता  ७  उसमें  म्युनिसिपैलिटियों  )  का  जिक्र किया  है
 और  साथ  ही  साथ  कहा  है  कि  २०,०००  से  MH  आबादी  हो  तो  उसको  म्यूनिसिपल एरिया

 की

 डेफिनिशन  के  अन्तर्गत  लाया जा  सकेगा  ।  इसके  बारे  में  आपने  कहा  है  कि
 उस

 एरिया
 में

 पड़ने  वाली  सड़क  की  जिम्मेवारी  केन्द्र  अपने  हाथ  में  नहीं  लेगा  बल्कि  वहां
 की

 म्यूनिसिपैलिटी  या

 राज्य  सरकार  ही  उसे  वहन  करेगी  |  इस  संबंध  में  में  दो  एक  बातें  कहना  चाहता  हुं  ।  पहली  बात  तो

 यह  है  कि  एक  तो  इसमें  २०,०००  की  आबादी  को  रखा  है  कौर  इसके  साथ  ही  टाउन  एरिया
 कमेटी  कौर  टाउन  कमेटी  क्षेत्र  समिति  अथवा  नगर  च्  भी

 रख
 दिये  हैं

 ।  जहां

 तक  मैंन  अध्ययन  किया  है  ai  जहां  तक  मेरी  जानकारी  उसके  पर  में  यह  कह  सकता हूं
 कि  टाउन  एरिया  कमिटी  शायद  ५,०००  से  अधिक  आबादी  वाले  इलाके  के  लिये  नहीं  होती  हैं  ।

 )  प्रौढ़  कम  से  कम  यू
 ०  पी०  में  तो  २,०००  की  अब

 प्रा बादी  के  लिये  टाउन  एरिया  कमिटि
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 होती  दो  हज़ार  से  पांच  या  सात  हज़ार
 की

 आबादी  के  लिये  नोटिफाइड  एरिया  कमिटी
 क्षेत्र

 होती  है  सात  हजार  या  दस  हजार  से  ऊपर
 की

 झाबादी  के  लिये  म्यूनिसिपल  कमिटी

 होती  इस  वास्ते मेरी  नज़र  में  यह  पापुलेशन  संख्या  )  का  जो  जिक्र  किया  गया  है  तथा

 टाउन  एरिया  कमिटी  कौर  टाउन  कमिटी  का  जीत  किया  गया  हैं  यह  श्रनावव्यक है  ।  एक  और  तो

 ATT  २०,०००  की  प्राबादी  रखना  चाहते  हैं  चार  दूसरी  प्रो  टाउन  कमिटी  कौर  टाउन  एरिया  कमिटी
 रखना  चाहते  यह  कुछ  ठीक  मालम  नहीं  पड़ता  इसी  चीज़  को  म्यान  में  रखते  हुये  मेंने

 एक  संशोधन  की  सुचना  दी  हैं  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  जो  २०,०००  जनसंख्या
 की  बात  रखी  गई  है  यह  क्यों  रखी  गई

 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कया  इसे  किसी  जिद्द  के  कारण  रखा  गया  हैं  या  इस  लिये  रखा  गया

 है  कि  यदि  वहां  की  भ्राबादी  २०,०००  से  भ्रमित  हैं  इस  वास्ते  उसकी  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  न  ले  ।

 मेरा  अनुभव  बतलाता  तो  यही  बताता  है  कि  हमारी  इन  इंस्टीट्यूणंस  की  श्रमिक  स्थिति  ऐसी

 नहीं  है  कि  वें  इस  भार
 को

 सहन  कर  सकें
 ।

 जब  हमारी  सरकार  करोड़ों  रुपया  खर्चे  करने  जा  रही  है
 त्

 बड़ी  बड़ी  जिम्मेदारियां अपने  ऊपर  ले  रही
 तो

 मेरा  सुझाव  हैं  कि  म्यूनिसिपल  एरियाज के
 ग्रंदर जो एक जो  एक  एक  गौर  दो  दो  मील

 के  पड़े  हैं
 उनकी

 जिम्मेदारी भी  उसे  ५  ऊपर  ही  ले
 लेनी  चाहिये  ।  यदि  इसका  भार  म्यूनिसिपैलटियों  के  ऊपर  ही  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को

 उनसे  करारनामे  या  एग्रीमेंट  करने  पड़ेंगे  प्रौढ़  कई  दूसरी  चीजें  करनी  पड़ेंगी  ।  इस
 लिये  मेरा  सुझाव

 @  कि  इस  धारा  को  ही  हटा  दिया  जाय  |

 दूसरी बात  जों  में  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  हैं  कि  इसमें  एक  धारा के  जरिये  यह व्यवस्था  की

 जा  रही  है  कि  जहां
 पर

 पुल  इत्यादि  पड़ेंगे  वहां  पर  चुंगी
 ली

 जा  सकेगी  फीस  ली  जा  सकेगी  ।  में

 निवेदन  करता  हूं  कि  यह  राष्ट्रीय  सरकार  के  लिये
 कोई

 शोभा
 की

 बात  नहीं  है
 ।  राज भी  हमारी

 जो
 गांव  सभायें  इत्यादि  है  वे  भी  चूंगी  वगैरह  वसूल  कर  रही  हैं

 ।  यह  कितनी  विचित्र  बात  है  कि  कहीं
 पर  भी  दो  कदम  तो  एक  नई  म्यूनिसिपल  कमेटी  शुरू  होती  है  कौर  वहां  उस  का  अपना  कर्मचारी

 खड़ा  रहता  हूं
 जो

 कि  चूंगी  वसूल  करता  है
 ।

 शायद  मंत्री  महोदय  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  इस  तरह
 की  फीस  से-इस  प्रकार  चंगी  वसूल  करने  से-उन  को  कितने  लाख  अथवा  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति

 हो  जायेगी

 में  श्राप  को  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  यदि  हम  दिल्ली  से  मुरादाबाद  के  रास्ते  लखनऊ  बाले  राष्ट्रीय
 जनमार्ग  पर  तो  गढ़  मुनेश्वर  के  स्थान  पर  को  पार  करना  पढ़ता  बरसात  के  दिनों

 में  वहां  पर  मोटर
 को

 रेल  के  द्वारा  उस  पार  ले  जाने  पड़ता  है
 ।

 बाकी  दिनों  वहां  नावों  का  पुल  बना
 रहता है  वहां

 पर  भी
 इसी  प्रकार  चुंगी  वसूल  की  जाती  है  ।

 मुझे  पता  नहीं  है  कि  वहां  से  कितना

 रूपया  मिल  जाता है
 ।  मगर  वहां  पर  वह  चुंगी  वसूल न

 की  तो  मेरा  विश्वास है  कि  वहां  पुल

 कभी  का  बन  चुका  होता
 ।

 ara  केन्द्रीय  सरकार  सोचती  है  कि  चुंगी  वसूल  हो  ही  रही  हर  साल

 ठेकेदार  नावों  का  पुल  बना  देता  हैँ  जनता  का
 काम

 भी  किसी
 न

 किसी
 प्रकार

 चल  ही  रहा  है  ।  झ्र
 ती  वह  पुल  बनने  वाला  हू  शौर  उसका  काम  शुरू  हो  गया  है  ।  फिर  भी  तथ्य य  ह  हे  कि  केवल  उस  चंगी
 की  वसूली  के  कारण  अरव  तक  वह  पुल  बनाने  में  विलंब  ale  ढील  की  गई
 प्रतिरक्षा  संगठन  श्री  त्यागी  बिजनौर  गए  उन  को  भी

 अभी  हाल  ही  में  हमारे

 अपनी  कार  रेल  से  ले  जानी  पड़ी

 न श  कई  घंटे
 तक

 वहां  इन्तज़ार  करना  पड़ा
 ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  चुंगी  की  इस  व्यवस्था  पर  फिर

 से
 विचार

 किया  जाय  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  केंन्द्रीय  सरकार  की  शान  के  खिलाफ़  है
 कि  कहीं पर

 एक  पुल  झरा
 गया  उस

 ने  वहां  पर  चुंगी  वसूल  कर  ली  ।

 अब  मै  जिस  बात  उल्लेख  चाहता
 यदि

 वह
 बहुत  महत्वपूर्ण नहीं  लेकिन

 दुष्टि  से  वह  कम  महत्व  भी  नहीं  हैं  ।  कुछ  धा  रायों में  यह  व्यवस्था  की  जा

 जनमा  के  किनार  पेड़  तो  सड़क  के  साथ  ही  उन  पर  भी  केन्द्रीय
 रही  है  कि  यदि  किसी  राष्ट्रीय
 सरकार

 का  अ्रधिकार होगा  ।
 og  बढ़त  बरच्छा विचार

 |
 मेरा  ख्याल  है  कि  हमारे  परिवहन  dare  को  इच  बात  की  कोशिश



 €  ६०  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  १३  PERE

 श्री  भक्त

 करनी  चाहिये  कि  जहां  तक  संभव  उस  के  अधिकार  क्षेत्र  में  भराने  वाली  सड़कों  के  दोनों  और  छाया

 दार  भर  फलदार  पेड़  लगाये  ताकि  बन-महोत्सव  का  हमारा  आन्दोलन  सफल  हो  सके

 उन  सड़कों  पर  यात्रा  करने  वालें  लोगों  को  भी  मिले  खाना  भी  मिले  |

 एक  बात  का  उल्लेख  कर  के  में  समाप्त  करता  कुछ  वर्ष  पहले  में  ने  देखा  था  कि  राष्ट्रीय

 जलमार्गों  के  किनारे  पर  मील  के  चिन्ह  कौर  दिशाओं
 और

 स्थानों
 की

 कौर  संकेत  करने  वाले  करायीं
 और  आर  मुड़ियेਂ  इत्यादि  के  चिन्ह  हिन्दी  भाषा  में  होते  थे  ।  में  ने  सुना  है  कि  wa

 अनिवार्य  आदेश  दिया  गया  है

 कि

 भविष्य  में  वे  चिन्ह  अंगरेजी  में  at
 में

 aire  का  विरोधी  नहीं
 संविधान  के  भ्रनुसार  हम  ने  उस  को  पंद्रह  वर्ष  तक  भ्र पने  देश  में  रखने  का  निर्णय  किया  इस

 लिये  उसे  हम  को  एवं  सम्मानित  अतिथि  की  भाती  रखना  चाहिये  ।
 लेकिन  उस  का  मतलब  यह  नहीं

 है  कि  उस  को  स्थान  देने  के  लिये  हिन्दी  को  निष्कासित  कर  दिया  जाय
 ।

 मेरो  सुझाव  हैं  कि  राष्ट्रीय

 जन मागं  पर  इस  प्रकार  के  जितने  भी  चिन्ह  वे  अँगरेज़ी  श्र  हिन्दी  दोनों  भाषाओं  में  हों  ।  दक्षिण

 भारत  में  भी  चिन्ह  दोनों  भाषाओं  में  हों  ।  उन  को  पढ़ें  कर  धीरे  धीरे  लोग  उन  दादों  को  सीख  जायेंगे

 शर  वे  उनकी  भाषा  का  रंग  बन  जायेंगे  और  इस  प्रकार  सारे  देश  में  हिन्दी  का  प्रचार  हो  जायेगा  |

 में  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।
 इन  शब्दों  के  साथ  में

 इस
 विधेयक

 का

 हादिंक  स्वागत  कौर  जस मस थन  करता  हूं  बचत  (Vestt ATR  करता  हैं  कि  मेरे  सुझावों  पर  माननीय  मंत्री

 विचार  करने  की  कृपा  करेंगे  ।

 faa  महोदय  चौदह  सदस्यों  ने  बोलने  के  लिये  नाम  दिये  हैं  शौर  इस  विधेयक  के  लिये
 चार  घंट  निश्चित किये  गये  हें  ।  क्या  श्री  भक्त  दर्शन  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं

 ?

 श्री  भक्त  ददन  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  के  बाद  में  इस  का  निश्चय  करुंगा  |

 fara  महोदय  :  खंडवार  विचार  के  लिये  शीराज़ा  घंटा  जो  शेष  समय  चर्चा  के  लिये  नियत

 किया  जाता  हैं  प्रत्येक  सदस्य  को  १०  मिनट  मिलेंगे  |

 fat  उ०  स०  त्रिवेदी  :  यह  विधेयक  देश  के  लिये  भ्रत्यन्त  ग्रावश्यक  इसलिये  सभी  ने  इस

 का  स्वागत किया  हूं  ।  परन्तु  में  aaa  करता  हुं  कि  जितना  कुछ  जाना  चाहिये  उतना  नहीं

 किया जा  रहा  हैं  ।  कर्ब  केवल  १३,८००  मील  लंबी  सड़कों को  राष्टीय  राजपथ  घोषित  किया  गया

 ह  हमें  कम  से  कम  रेलवे  की  लंबाई के  अर्थात  ४०,०००
 लंबी  सड़कों को  राष्ट्रीय

 राजपथ  घोषित  करना  चाहिये  था  बस  विधेयक  में  सम थे कारी  उपबंध  किया  गया  है  कि  सरकार

 ay  राजपथों  को  भीਂ  राष्टीय  राजपथ  घोषित  कर  सकती  इसलिये  सरकार  को  ऐसा  करने  में

 कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  चाहिये  |

 में  श्री  भक्त  दरशन  से  इस  बात  में  सहमत  कि  समस्त  राजपथ
 की

 मरम्मत
 शार

 देख  रेख

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जानी  चाहे  उस
 का  कुछ  कुछ  किसी  नगरपालिका  के

 क्षेत्र

 से  होकर  ही  क्यों  न  गुजरता  क्योंकि  नगरपालिकायें  अधिक  धनवान
 नहीं

 होती  ate वे  इनकी

 अच्छी  तरह  देख  भाल  नहीं  कर  सकती  केन्द्रीय  सरकार  जब  इतने  लंबे  राजपथों  की देख  भाल  कर

 सकती  तब  थोड़े से  क्षेत्र  को  कयों  छोड़  दिया  जाये  ।  इसलिये खंड  २(१)  में  से  यह  बात  निकाल

 दी  जाय े।

 खंड  ४
 के  संबंध में  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  झ्राकषिंत  करता हूं  कि  सड़क के  दोनों  र

 कोई  सीमा
 नियत

 कर
 दी

 जानी
 १८,  २०  या

 ४०  जहां  सै  सड़क
 के

 दियें  मिट्टी  शादी
 खोदी  जाये  ।  बिना  सीमा  का  निर्धारित  किये  इस  उपबंध

 में  इस  बात
 का  उल्लेख  करना  उचित  नहीं

 इससे  बड़ी  कठिनाइयां  श्र  झगडों  उत्पन्न  होने  की  संभावना mi  से  {aq ।  है  मत  इस  उपबन्ध  को  इस  तरह

 स्पष्ट  नहीं  छोड़  देना  चाहिये  ।
 ककना

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 में  इस  कारण  प्रतीक  सड़कों  के  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  किये  जाने  के  लिये  कह  रहा  हूं  क्योंकि

 राज्यों  ने  अभी  तक  agar  संकीर्ण  दृष्टिकोण  नहीं  छोड़ा  है  site  संभव  है  कि  ट्रकों  ठेला  शादी  के  ढारा

 यात्रा  करने  वालों
 को

 कुछ  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़े
 ।

 उदाहरण  के  लिये  झालावाड़  रोड़

 स्टेशन  पर  यात्रियों  को  बड़ी  कठिनाई  होती
 क्योंकि लूप  लाइन  मध्य  भारत  राज्य  के  क्षेत्र  में  है

 मैन  लाइन  राजस्थान के  क्षेत्र  में  इसलिये  मध्य  भारत  से  ग्रा  वाले  बदी  को  UITeTA

 सरकार  रेलवे  लाइन  की  चौकी  पर  रोक  लेती  हे  पर  लोगों  को  ,  सिर  पर  अरपना  माल  उठाना

 पड़ता  हैं  क्योंकि  किसी  यात्री
 बस  को

 राजस्थान  में  जाने
 की  अ्रनुमति नहीं  है  !  साल  से  यही  अवस्था

 है यद्यपि  रेलवे  स्टेशन  उस  स्थान  से  केवल
 एक  फरलांग  की

 दूरी  पर  हैं
 ।  यदि  इस  टुकड़े  को  राजपथ

 घोषित  कर  दिया  जाये  तो  लोगों  की  सुविधायें  दूर  हो  सकती
 हैं

 ।

 अजमेर  से  महू
 तक

 एक  सड़क
 ।

 नीमच  कौर  नसीराबाद  बड़े  प्रसिद्ध  महत्वपूर्ण
 स्थान  हें  ।  यदि  भ्रमर  नीमच के  बीच  के  राजपथ  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  कर  दिया  जाये

 तो  सड़क  की  भ्रच्छी  मरम्मत  देख  भाल  हो  सकती  है  तथा  बंबई  की  दूरी  लगभग  १४०  मील

 कम  हो  सकती हैं  ।  छोटे  छोटे  हरनेक  राज्यों  में  से  होकर  न एगजरन ष्झ  के  कारण  इस  सड़क  की  अवस्था

 बहुत  खराब  i  इसे  राष्ट्रीय  राजपथ  बनायें  जाने  की  अत्यन्त  भ्रावश्यकता  हे  सरकार
 को  इस  काम  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।

 सरकार  की  राजपथों  को  संख्या  बढ़ाने
 की  भर

 भी  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 जिन  नगरपालिका झ्र ों
 की

 जन  एक  लाख  या  अधिक  है  वहां  से  होकर  गुजरने  वाले  राजपथों की  देख  रेख  वहां की
 नगरपालिकाओं  को  करनी  चाहिये  कौर  इतनी  जन  संख्या  के  कम  वाली  नगरपालिकाओं के  क्षेत्राधिकार

 से  होकर  गिरने  वाले  राजपथों  की  देख  भाल  केंद्रीय  सरकार  को  करनी  चाहिये  ।

 श्री  शि०  ला०  सक्सेना  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथों

 के  बारे  में  कदम  उठाया जा  रहा  है  ।  परन्तु  कुछ  बातें  इसमें  से  छूट  गई  है
 ।

 ग्राउण्ड
 ट्रंक  रोड  बहुत  पुरानी  महत्वपूर्ण  सड़क  हूं

 ।  इस
 समूची

 सड़क  की
 मरम्मत  कौर

 देख  भाल  केन्द्रीय  सरकार  को  कराने  हाथ  में  लेनी  भ्र ौर  राज्यों  के  पास  इसका  कोई  भाग  नहीं

 छोड़ा  जाना  चाहिय े।

 नेपाल के  स्वतंत्र  होने  के  च्चा  वहां  की  सीमा  के  साथ  साथ  सीमा  पर  स्थित  विभिन्न  स्थान

 को  जोड़ने  वाला  एक  eal  राजपथ  होना  जिस  की  देख  भाल  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  में

 हो  ।  इस  राष्ट्रीय  राजपथ  के  बन  जाने  से  सीमा  पर  होने  वाली  डकैतियों  शादी  को  रोका  जा  सकेंगी  |

 अब  इधर  के  लोग  नेपाल  में  डाके  मारके  इधर  भाग  अ्रात ह  भ्र ौर  नेपाल  के  लोग  भारत  में  डाके

 मारकर  नेपाल  में  भाग  जाते  हूं  ।  कोई  सड़क  न  होने  के  कारण  उनको  पकड़ा नहीं  जा  सकता  |

 नेपाल  की  सरकार  पर  डकैतियों  की  भीषण  समस्या  हैं  वहां  राष्ट्रीय  राजपथ  की  yrasq-

 कता  गोरखपुर  से  नौतन  वा  तक  जो  सड़क  हैं  उसे  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  किया  जा  सकता

 et  इस  पर  यातायात भी  खूब  है  और यह  एक  महत्वपूर्ण  सड़क  है
 ।  नेपाल  की  सीमा  के  महत्व

 को  समझते  द्य  सरकार  को  चाहिये  कि  यदि  कोई  ऐसी  सड़क  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  उस  की  देख

 आल  करे  यदि  नहीं  है  तो  उस  का  निर्माण  करे  ।

 इस  क्षेत्र  में  मूल्यवान  जंगल  है  कौर  मि  उपजाऊ  राजपथ  के  बन  जाने  से  इन  प्राकृतिक

 संसाधनों  का  भी  लाभ  उठाया  जा  सकता  हू

 श्री  आनन्द  चन्द
 प्रायः  सभी  देशों में  राष्ट्रीय  राजपथ  होते  परन्तु  विदेशों

 के  राष्ट्रीय  राजपथों  की
 अवस्था  बनाना

 त  अच्छी  होती है  ।

 मूल ्  अंग्रेजी  में  ।
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 आनन्द

 रेलवे  क्रार्सिंगों के  बारे  में  त्रिदोष  उपबंध  है  ।
 में  इस  के  संबंध  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जिन

 राष्ट्रीय  राज पथों  के  मार्ग
 में

 रेलवे  क्रासिंग  ,  वहां
 या  तो

 पुल  होने  चाहिये
 या

 रेलवे  क्रासिंग
 की  संख्या

 कम  की  जानी  चाहियें  |  भ्रम्बाला  छावनी में
 रेलवे  क्रासिंग के  फाटक के  बन्द  रहन ेके  कारण  यातायात

 को  राधे
 ae  कभी  कभी  पौन  घंटे

 तक
 सकना

 पड़ता
 है

 |  हस  भ्र सुविधा  को  दूर  करने  के
 लिये  मंत्री

 महोदय  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  में  उपकरों  कौर  पथकरों  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  राष्ट्रीय  राज पथों

 पर  पुलों  का  पुरंग  atte  के  लिये  कोई  उपकर
 या  पथकर  लेना  केंद्रीय  सरकार  को  शोभा  नहीं  देता  है  ?

 भारत  की  पूर्वी  ate  पश्चिमी  सीमाओं  की  कौर  राष्ट्रीय  राजपथों  की  दृष्टि  से  विशेष  ध्यान

 दिये  जानें  की  आवश्यकता  है
 ।

 बंगाल  को  शभ्रवशिष्ट
 भारत

 से
 मिलाने  वाला  राजपथ  ठीक

 परन्तु  पश्चिमी  सीमा  पर  शिमला  से  पठानकोट  तक  एक  नये  राष्ट्रीय  राजपथ  के  बनाये  जाने  की  अत्यन्त

 आवश्यकता  हैं
 ।

 कांगड़ा  घाटी  इस  राजपथ  के  बीच  श्री  जायेंगी
 ।

 पश्चिमी  क्षेत्र  मैदानी  इलाका  है
 शर

 पाकिस्तान  की  सीमा  बिलकुल  पास  है  ।  राज  के  युग  में  इतनी  यात्रा  बहुत  थोड़े  समय  की  होती

 इसलिये  प्रतिरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  एक  वैकल्पिक  राजपथ  शिमला  ate  पठानकोट  के  बीच  होना

 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यहां  केवल  ale  महत्वपूर्ण  राजपथों  का  उल्लेख  किया  जाना  चाहिये

 ग्रोवर  शेष  के  बारे  में  सुझाव  माननोय  मंत्री  के  पास  भेजें  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  आनन्द चन्द  :  हमें  भ्रपनें  राजपथों  पर  तेज  चलने  वाले  धीरे  चलने  वाले  दोनों

 प्रकार  के  यातायात  के  लिये  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |
 इस  पर  धन  अवद्य  व्यय  सड़कों को

 चौड़ा करना  परन्तु  भ्रमित  महत्वपूर्ण  राजपथों  पर  ऐसी  व्यवस्था  करके  परीक्षण  किया  जाना

 ताकि  तेंज  चलने  वालें  यातायात  को  धीरे  चलने  वाले  यातायात  के  कारण  सुविधा  न  हो  ।

 में  श्री  त्रिवेदी  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  छोटी  नगरपालिकाश्रों  पर  राष्ट्रीय  राजपथों
 की

 देखभाल  का  भार  न  डाला  जाये  |
 में  यह  भी  चाहता  हूँ  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  नगरों  से  बाहर  होकर

 जाने  चाहिये  पर  उसे  नगरों  से  मिलाने  वाली  छोटी  सड़कें  होनी  चाहिये
 ।  इन  राष्ट्रीय  राजपथों

 का  बड़े  नगरों  के  से  गुजरना  आवश्यक  नहीं  है  ।  ऐसा  करने  से  नगरपालिकाओं  को  कोई

 दान  करने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।  नगरपालिकाश्रों के  पास  पहले  ही  धन  कम  होता  है  कौर  उनके

 कार्य  होते  हें  ।  उनपर  भ्रमित  भार  डालना  उचित  नहीं  |

 श्री  fro  ato  fag  :
 इस  विधेयक  के  सिद्धांतों  के  बारे  में  सभी  सहमत

 में  राष्ट्रीय  राज पथों  के  इंजीनियरिंग  पहलू  के  बारे  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  उन्हें  इस  प्रकार

 बनाया  जायें  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  प्राकृतिक  नालियों  कौर  नालों  के  बहाव  में  कोई  बाधा  उत्पन्न

 न  हो  अन्यथा  इनके  गलत  निर्माण  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  अनेक  कठिनाइयां  पैदा  होने  की  संभावना

 पानी  भर  जाने  की  समस्या  तो  बहुत  मामूली  है
 |

 हम  पेट्रोल  सड़क  कौर  राज्य  सरकारों  को  इनकी  देखभाल  के  लिये  झा धिक  सहायता  देकर

 राजपथ  योजना  को  चलाते  हैं  ।
 awa  इस  पद्धति  से  विनियमित  किये  जाने  की  झ्ावस्यकता  है

 |  जब

 रेलवे  या  नहरों  का  उपयोग  वाणिज्यिक  रूप  से  होता  तो  सड़कों  के  वाणिज्यिक  पहलू  पर
 भी

 ध्यान
 दिये  जाने  की  आवश्यकता  लोगों  को  सड़कों  का  लाभ  होता  है  तो  उन्हें  उनके  उपयोग  के  लिये

 कुछ  देना  चाहिये
 ।

 राजपथ  की  देखभाल  मरम्मत  के  लिये  जो  चालू  कर  जमा  होता  उसे  राज पथों
 के  निर्माण  की  योजनाओं  में  लगाने  में  कोई  हर्ज  नहीं  हैं  ।,  परन्तु  इसके  लिये  भी  उचित  सिद्धांत  ai

 नियम  बनाये  जाने
 की

 झ्रावश्यकता  है  नई  सड़क  बनाना  एक  प्रकार  का  पूंजी  व्यय  |  चालू  सड़कों

 अंग्रेजी  में  ।
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 की  देखभाल  तो  उपकर  से  की  जा  सकती  है  पर  पूंजी  व्यय  के  लिये  तो  हम  भ्र पने  संसाधनों  को
 मिलाना  ही  पड़ेगा ।  माननीय  मंत्री  को  सोचना  चाहिये  कि  वह  किस  प्रकार  नवीन  सड़कों  के  निर्माण

 में  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  कर  सकते  हें  शौर  किस  प्रकार  के  साधन  बढ़ाये  जा  सकते  हें  ।  इसके

 वाणिज्यिक  पहलू  पर  माननीय  मंत्री  को  विचार  करना  चाहिये  ।

 बकिघम  नहर  राज  बंद  पड़ी है  ।  इसका  कारण  यह  हैं  कि  वहां  पर  स्थानों  पर

 पथकर  लगाये  गये  थे  ।

 पथकर  यातायात  के  मारे  में  बाधक  सिद्ध  होते  हैं  tS इसलिये  हमें  पथकर  प्रणाली सके  द्वारा  अधिक

 संसाधन जुटाये  जा  सकें  विभिन्न  योजनायें  कार्यान्वित  की  जायें  ।  पथकर  की  प्रणाली  का  वैज्ञानिकन करन

 समाप्त  करके  इसके  स्थान  पर  कोई  उपाय  सोचना  जि

 के  लिये  कोई  मार्ग  gar  जाना  चाहिये  ।

 श्री  त०
 मा०  लिंगम

 :
 कुछ  देर  पहले  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  इसे

 एक  प्रस्थापना  बनाया  वह  कहते  हैं  कि  यह  पथकर

 भी  न  लिये  जायें  ।  उनकी  यह  दोनों  बातें  कैसे  मेल  खाती  हें  ?

 fait  fro  ato  में  चाहता  हूं  कि  पर्याप्त  राय  परन्तु  वह  विभिन्न  स्थानों  पर  पथ

 कर  लगाकर  न  की  जाये  ।  इस  संबंध  में  कोई  स्वेमान्य  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  भ्र ौर

 स्थानीय  निकायों  द्वारा  परस्पर  बातचीत  करके  बनाई  जा  सकती  हे  ।  स्थान  स्थान  पर  पथ  कर  लगाना

 ठीक  नहीं  ।  में  किसी  स्थानीय  निकाय  या  नगर  पालिका  को  सहस्र  रुपयों  की  से  वंचित

 करना  चाहता  मेंने  केवल  यही  कहा  है  कि  हमें  वह  राज्य  सरकार  से  या  किन्हीं  प्राय  ae
 पणों  )  से  प्राथमिक  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सकती  है  |

 चौथी  बात  डीज़ल  तेल
 से

 प्राप्त  हो  रहे  उपकर  के  संबंध  में  है
 ।

 मुझे  ज्ञात  रसा  gs  डिजल

 तेल  उपकर  से  हो  रही  श्राय  सामान्य  राजस्व  में  जा  रही  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  ऐसा  क्यों
 किया  जाता  हैं  ।  जब  पेट्रोल उपकर  से  होनें  वाली  ara  एक  विशेष  निधि  में  जाती  है  तो  फिर  डिजल

 तेल  उपकर  निधि  के  संबंध  में  भी  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  जाता  है
 ?

 भ्रमों  चल  कर  डिजल  तेल  का  प्रौढ़

 भी  afm  प्रयोग  किया  जानें  साथ  ही  यह  सस्ता  भी  इस  की  यातायात  व्यवस्था  को

 प्रोत्साहन क्यों  न  दिया  जाय  ?

 मेंने  अभी  बताया  कि  हम  राष्ट्रीय  राज पथों  को  किस  प्रकार  स्व-वित्तदायी  बना  सकते  हूँ  ।

 में  परिवहन  मंत्रालय  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  सरकार  या  सदन  के  समक्ष  इस  संबंध  में  प्रस्थापनायें

 करें  कि  डिजल  तेल  उपकर  से  होनें  वाली  राय  को  सड़क  विकास  कार्य  के  लिये  पृथक्  रक्षित

 कर  दिया  जाये  उसे  सामान्य  राजस्व  में  न  मिलाया  जाये  ।

 pat  भ्रच्युतन  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  वास्तव में  तो  इसे  बहुत
 समय  पहले ही  पास  जाना  चाहिये  क्योंकि  संघ  सूची  में  यह  लिखा  gar  है  कि  संसद  देश

 की  किन्हीं  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  कर  सकती  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय
 पथ

 को  मिलाने  वाली  कई  बड़ी  सड़कें  बनायी  जा  रही  परन्तु  खेद  है  कि  बहुत  सी  ऐसी  सड़कों  को
 छोड़  दिया  गया  है  जिनका  निर्माण  जरूरी है  ।  उदाहरणार्थ  र्म

 घाट  की  सड़क  जो  कि

 मालाबार  शादी  क्षेत्र  से  होती  हुई  बम्बई  प्रौढ़  कन्या  कुमारी  को  मिलाती  बहुत
 जरूरी  उसका

 प्राथमिक  att  यातायात  संबंधी  महत्व  किससे छिपा  हु  नहीं  हे  ।
 सरत

 इसकी
 प्रो

 ध्यान  देना  है  ।  इसी  प्रकार  से  यह  संख्या
 ८

 के  दि श्रन्तगत  आने  वालें  राजपथ  को
 मद

 संख्या  ३६  के  राष्ट्रीय  राजपथ  से  मिलाने  वाली  भी  कोई  पक्की  सड़क  होनी  चाहिये  ।  भूतपूर्व ते  कोचीन

 सरकार  ने  एक  सिटी  सी  सड़क  बनाने  का  प्रयत्न  किया  था  परन्तु  धन  की  कमी  के  कारण  वह  कोई

 संतोषजनक  सड़क
 न

 बना  सकी
 ।

 वह  नवी  सड़क  है
 ।

 इसलिये  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  उस

 सड़क

 को

 सुधारने  के  बारे  में  कोई  उचित  कार्यवाही  करें  ताकि
 वाणिज्य  six  यातायात  में

 उन्नति की  जा
 नन

 अ्रंग्रेजी  में  ।

 1..  5.56
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 अच्चुथन

 सड़कों के  भ्र ति रिक्त  कई  की  रचना  की  कौर  भी  सरकार  को  पुरा  पूरा
 ध्या

 देना  चाहिये  ।
 विशेषकर  गालव  पुल  पुल  की  ओर  तो  हमें  शी  घ्नातिशी  घ्  ध्यान  देना  चाहिये

 ।

 विधेयक  में  बतायी  गई  इस  बात  से  में  सहमत  नहीं  हूं  कि  भ्रमर  किसी  नगरपालिका  के  घिन
 २५,०००  की  जनसंख्या  हैं  तो  उसके  क्षेत्र  से  गुजरने  वालें  राष्ट्रीय  राजपथों  के  संधारण  का

 दायित्व  उस  पर  होगा  |  केवल  जनसंख्या  के  आधार  को  ही  मान  लेना  उचित  नहीं  उस  नगरपालिका

 की  वित्तीय  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  ऐसी  कई  नगरपालिंकायें हैं  जिनके  ails  इससे
 भी

 अधिक  जनसंख्या है  परन्तु  उस  के  पास  इतना  भी  धन  नहीं  कि  वें  छोटी  छोटी  सड़कों  का  भी  संधारण
 कर

 सकें
 |

 इसलिये  में  चाहता  हुं  कि  इस  बात  पर  अच्छी  प्रकार  से  विचार  किया  जाये
 a

 इस
 संबंध

 में  कोई  प्रबन्ध  किया  जाये  ।

 फिर  विधेयक  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  इन  राज पथों  के  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  हो  जाने

 के  बाद  अधिकारों  को  बांटा  यह  भी  नहीं  बताया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सड़क  निधि  को  कसे
 बादा  जायगा  ॥

 अन्त  में  में  पश्चिमी  घाट  की  सड़क  के  निर्माण  पर  एक  बार  फिर  बल  देता  gar  यह  निवेदन

 करता  हूं  कि  सरकार  उसकी  पुरा  पूरा  ध्यान  यदि  हो  सके  तो  द्वितीय  पाठन  के  समय
 इस

 बारे  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करे  ।

 श्री  सिंहासन  सिह  गोरखपुर-दक्षिण  )  :  इस  विधेयक का  भवन  के  चारों तरफ  से

 स्वागत  हुआ  है
 पर

 में  भी  इसका  स्वागत  करता  हूं
 ।  संयोग  से  इस  समय  पर  सब  मंत्री  महोदय  बैठे

 हुए  ८  में  उनका  ध्यान इस
 विधेयक  के  संबंध  में  चन्द  बातों  की  प्रो  दिलाना  चाहता  हूँ

 इस  बिल  )  के  क्लास  )
 के  सबला

 २  के  अ्रनुसार हाईवे

 मार्ग  )  के  इसे-गिर्द की  चाहे  वह  डिमाकंटेड  हो  या  न  हाईवे  में  श्री जावेगी ।
 दफा  ४

 के  सबका  १  में  लिखा  हुमा हू

 पास  की  सारी  भूमि  चाहे  उसमें  सीमा  रेखा  लगाई  हो  अथवा  न  1.0

 मुझे  सन्देह  है  कि  यह  झगड़े  की  जड़  हो  सकती  है  ।  श्राप जो  भी  हाईवे  बनावें  उसकी  जमीन  निश्चित

 चाहिये  |  ait  ail  उत्तर  सरकार  ने  एक  ग़ज़ल  नोटिफिकेशन  अधिसूचना

 निकाला  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  जो  प्रान्तीय  हाईवे  गोरखपुर  से  बड़हलगंज  होती  हुई  गाजीपुर
 से  होती  हुई  बनारस  को  जाती  उसके  मध्य  से  दो  सौ  गज  की  जमीन  दोनों  तरफ  गवर्नमेंट  के  कंट्रोल

 में  ग्रा  जायेगी
 ।

 इससे  लोगों  में  बड़ा  कुहराम  मच  गया  है  क्योंकि  ने  कोई  इस  जमीन
 पर

 मकान  बना  सकता  है  श्र
 न

 झोंपड़ा  बना  सकता  है  जब  तक  कि  सरकार  की  अनुमति
 न

 ले  ले  कौर  यह

 अनुमति देना  कलक्टर  के  अधिकार में  है  ।  हमारे  देश  में  लोगों  की  घनी  आबादी  होने

 कारण  जमीन  का  बड़ा  कष्ट  है  कौर  सरकार  को  इस  तरह  से
 ४००

 गज  जमीन  दोनों  तरफ  लेना

 लोगों  को  पसन्द  नहीं  सकता
 ।  हमारे  यहां  सड़कों  की  चौड़ाई  श्राम  तौर  पर

 ४०
 He  या  ६०

 फुट  होती है  ।  इसके  दोनों  तरफ  कुछ  जमीन  डिमार्कट  कर  दी  जाये  ताकि  लोगों  को
 हो

 जाये
 ।  इसलिये  में  सरकार  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  हाईवे  की  जमीन  डीमेट  होनी  चाहिये

 |

 श्राप  जितनी  हाईवे  लेंगे  उसके  दोनों  तरफ  जो  दरख्त  लगे  हुए  हें  वे  भी  हो  जायेंगे
 ।

 उनके  लिये  कोई  देने  का  प्राचीन  इस  बिल  में  नहीं  है  ।  प्रभी  तक  डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

 ने  जो  सड़कें  बनवाई  हैं  उनके  दोनों  किनारे  या  तो  डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  ने
 खुद

 दरख्त

 लगवाये  हैं  या  लोगों  से  पेड़  लगावाये  हें  इस  शर्त  पर  कि  उनके  जो  फल  फूल  हों  उनका  वे  इस्तैमाल  कर

 सकते  ्  सुख  जाने  पर  पेड़  काट  ले  सकते  हरा  पेड़  नहीं  काट  सकते  |  लेकिन
 ये

 दरख्त

 आपके  हो  जायेंगे
 ्र  न

 डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  न  मालिकों  को
 न

 प्रान्तीय  सरकार  को  उनका

 वज़ा  मिलेगा  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  श्राप  इस  बिल  में  दरख्तों  के  मुआवजे  का  प्राचीन  भी
 रखें  ।

 जो
 सम्पत्ति  श्राप  लें  उसका  मुआवजा  दें  ।
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 इसके  बाद  में  प्रा पका  ध्यान  दफा
 ७  की

 तरफ  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 कभी
 तक

 जिन  ५ ्  पर
 फराज  का  अक्स  लगता  था  उसको  आपने  माफ  कर  दिया  हैं  |

 लेकिन  इस  धारा  के  अनुसार  फिर
 से  वह  टैक्स  लगा  सकते  हें  ।  >>)  लोगों  को  यह  टैक्स  माफ  करके  एक  सुविधा  दी

 आप  इस  सुविधा  को  वापिस  लेंगे
 तो

 लोगों  में  प्र संतोष  पैदा  शौर  जो  वह  आपको  इस  टैक्स
 के

 माफ  करने  के  लिये  झ्राशीर्वाद  देते  थे  वह  यह  टैक्स  फिर  से  लगाने  के  कराण  श्राप  में  बदल  जायेगा  ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है
 कि

 जहां  कहीं  इन  हाईवे  पर  oot  तक  फैरीज़  टैक्स  लगता  है  उसको  चाहे

 श्राप  माफ
 न

 करें  लेकिन  जहां  श्राप  माफ  कर  चुके  हूँ  वहां  पर  फिर  से
 न

 लगायें  नहीं  तो  बड़ी  गड़बड़ी
 होगी ।

 इस  संबंध  में  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  गोरखपुर  में  दो  हाईवेज  हैं  जिन  पर  कि  आपकी

 मेहरबानी  से  पुल  बनने  जा  रहे  एक  बड़हलगंज  में  कौर  एक  राप्ती पर  ।  बड़हलगंज के  पुल  की  शर

 मंत्री  महोदय  का  ध्यान  खास  तौर  से  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  वे  रेलवे  मंत्री  भी  हूं  ।  बड़हल

 गंज  से  बहराइच  तक  रेलवे  बनाने  का  उन्होंने  बजट  स्पीच  में  भ्राइवासन  दिया  था  ।  इस  साल

 उसका  सर्वेक्षण  भी  हो  जायेगा  |  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  जो  सड़क  का  बड़हलगंज  का  पुल  बन  रहा  हैं

 उसको  ऐसा  बनाया  जाये  कि  इस  पर  रेल  भी  जा  सके  सवारियां  भी  जा  यानी  इसको  एक

 रोड  कम  रेलवे  ब्रिज  बनाया  जाये  ।  ऐसा  करने  से  चरागे  रेलवे  का  पुल  बनाने  का  खर्चा  भी  नहीं

 कौर  यह  काम  एक  साथ  हो  जायेगा  ।  चूंकि  दोनों  काम  एक  ही  मंत्री  महोदय  के  अधीन  हें  इसलिये  में

 ने  उनका  ध्यान  इस  आरार्काधित  कर  दिया  है  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  और  उम्मीद  करता  हूं  कि  जिन  दो  तीन
 बातों  की  मेंने  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  है  उन  पर  गौर  किया  जायेगा  |

 इसमें  कहा  गया  हैं  कि  नेपाल  हाईवे  (  का  जो  हिस्सा  बीस  हजार  से  अधिक

 संख्या  वाली  स्युनिसिपैलिटीज  में  होकर  गुजरेगा  उसको  श्राप  छोड़  देंगे  उसको  म्युनिसिपलिटी  ज़

 मेनटेन  करेगी  |
 में  समझता  हूं  ऐसा  करने  से  बहुत  दिवकत  होगी

 ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  सारी

 सड़क  को  मेनटेन करे  ।  मगर  बाप  म्युनिसिपैलिटीज़  पर  सड़कों का  मेंटिनेन्स

 )  छोड़  देंगे  तो  नतीजा  यह  होगा  कि  उनकी  लिमिट  के  बाहर  तो  आपकी  सड़कें  अच्छी

 हालत  में  रहेंगी  प्रौढ़  उनके  जो  हिस्सा  होगा  वह  खराब  हालत  में  रहेगां  क्योंकि  २०  हजार से

 भ्रमित  जनसंख्या  वालीं  बहुत  सी  म्यूनिसिपैलिटी  आपकी  सड़क
 को

 मेनटेन  नहीं  कर  सकेगी
 |  मसलन

 बस्ती  की  म्युनिसिपैलिटीज़  बीस  हजार
 से

 ऊपर  की  है
 ।  उसके  भ्रामक  सीमेंटेड  रोड  तीन  चार

 मील  बनी  हुई  भ्रमर  ७  उस  हिस्से  के  मेनटिनेंस  को  म्यूनिसिपैलिटी पर  छोड़
 तो

 वह  उसको  मेनटेन  नहीं  कर  सकेगी  दौर  श्राप फी  बनी  बनायी  रोड  खराब  हो  जायेगी
 ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 नेशनल  areas  को  पुरी  तरह  से  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ही  मेनटेन  करे
 ।

 इसके  बाद  में  आपका ध्यान  एक  बात  की  कौर  खींचना  चाहता  हूं  ।  श्रापकी जो सीमेंट जो  सीमेंट

 कोल  दोनों  तरफ  की  सड़कों  का  मुकाबला  कर  के  देखें  कि  किस  पर  ज्यादा  खर्च  भ्राता  हैं  ।  झ्राजकल
 की  सड़कें  बनी  हुई  हैं

 इन
 पर  राष्ट्र  का  बहुत

 धन
 व्यय  हुमा

 ।
 में  चाहता  हूं

 कि
 श्राप  सीमेंट  कौर

 जो  श्रापकी  सीमेंट
 की

 सड़कें
 बन

 रही  हैं  वह  जल्दी  खराब  हो  जाती  हमारे  यहां  गोरखपुर  में

 शर  बस्ती  में  आपकी  जो  सन्  १९२६  की  सीमेंट  की  हाईवे  बनी  हुई  हें  वे  अभी  तक  प्रगति  हालत  में

 लेकिन  जो  श्री  आपकी  नयी  सड़कें  की  बन  रहीं  हें  वे  दो  साल  में  ही  खराब  हो  जाती  हैं

 उन  पर  सीमेंट  बिछने  लगता  है  ।
 आजकल  हालत  है

 कि
 बाजार  में  सीमेंट  की  कमी है  ।

 मेंट
 की

 बड़ी  बड़ी  योजनाओं
 में

 सीमेंट  का  बहुत  खर्चा  हो  रहा  है
 |  इधर  लोगों  को  अपने  मकान  बनाने

 के  लिये  भी  सीमेंट  की  श्रावस्यकता है  ।  हम  देखते  हें  कि  गवन  मेंट  के  परमिट  के  बिना  लोग  ब्लैक  मार्केट

 से  सीमेंट  ले  ले  कर  ह  मकान  बना  रहे  हैं
 ।  यह  सीमेंट कहां  से  नता  हैं  ।  इसका  पता  हम  नहीं

 लगा पा  रहे  हैं  ।  मेरा  सुभाव  है
 कि

 झाप  सीमेंट  के  स्थान  पर  तारकोल  की  सड़कें  बनवाये
 उनकी

 लाइन  भी  करीब  २  सीमेंट  की  सड़क  के  बराबर  ही  होती  है  कौर  उन  पर  खर्चा  कम  भ्राता  हैं  ।  ऐसा

 करने  से  तारकोल  की  बिक्री  भी  बढ़  जायेगी  ।  इस  प्रकार  जो  बचत  होगी  उसको  दूसरे  निर्माण
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 सिंहासन

 कार्यों  पर  लगा  सकेंगे  - --  जो  सीमेंट  इस  तरह  से  बचेगा  उसको  दूसरी  निर्माण  योजनाओं  के  काम  में
 लाया  जा  सकता  है  जनता  को  भी  सीमेंट  मिल  सकेगा  कौर  उनको  चोर  बाजार  से  १२  कौर  १३

 रुपया  बोरी  नहीं  खरीदनी  पड़ेगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सड़क  बनाने  में  सीमेंट  के  बजाय  तारकोल

 का  प्रोग्राम ज्यादा  रखें  इससे  देश  में  कुछ  ईमानदारी  भी  ज्यादा  बढ़ेगी  क्योंकि  लोग  चोर  बाजार

 से  खरीदना बन्द  कर  देंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  भ्र  उम्मीद  करता  हूं  कि  सरकार

 अधिक  से  प्रतीक  areas  को  अपने  हाथ  में  लेगी  ताकि  जनता  को  सुविधा  हो  |

 हमारे भाई  श्री  टी  ०  एन०  सिंह  ने  कहा  कि  सरकार  को  यह  सड़कें  कमर्शियल  लाइन

 ज्यिक  पर  चलानी  चाहिये
 ।

 में  इसको
 ठीक

 नहीं  समझता
 |
 में  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम

 रोड्स  तो  फ्री  होनी  चाहिये  ।
 नगर  हम  रोड्स  को  भी  कमशियल  लाइन्स  पर

 3 ४ १५
 कौर  जो

 का  टैक्स  आपने  माफ  कर  दिया  है  उसको  फिर  से  लगा  देंगे  तो  लोगों  में  संतोष  फैलेगा  ।  हमारे  यहां

 rat  एजूकेशन  फ्री  मुफ्त  )  नहीं  मेडिसिन  )  भी
 पूरी  तरह  फ्री  नहीं  है

 ।  कम से  कम

 रोड्स  तो  फ्री  होनी  चाहिये  ।  आप  मोटर  टैक्स  लेते  हें  वह  भी  तो  रोड्स  के  लिये  ही  है  ।  इसके  प्रभावी

 श्राप  कुछ  सेस  )  भी  लेत ेहें  ।  वह  भी  सड़कों  के  लिये  ही  हैं  ।  भ्रमर  ग्रुप  सड़कों  को  कमर्शियल

 लाइंस  पर  चलायेंगे  तो  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  पैदा  हो  जायेगी  कि  सड़कों  पर  भी  श्राप  टैक्स
 लेते हैं  ।  प्राप्ति रेलवे  कमशियल  लाइन्ज़  शिपिंग  )  काशियललाइडड़

 झर  श्राप  सड़कों  को  भी  कमशियलाइडड़  कर  देंगे  तो  फिर  कोई  ऐसी  सर्विस  )  नहीं

 रह  जायेगी जो  कि  फ्री  कही  जा  सके  ।  हम  राष्ट्र  का  बहुत  सा  धन  लेते  कहीं  पर  तो  हम  चलने

 के  लिये  सुगम  नदी  पार  करने  की  सुविधा  कौर  wea  सुविधायें  दें  ।  यह  तो  कम  से
 कम

 फ्री  हो
 ।

 इससे  हमारी  जन  सरकार  की  क्षमता  बढ़ेगी  कौर  लोगों  में  उसके  प्रति  चादर  बढ़ेगा  |  इसलिये  यहां
 पर  कमशियल  भावना  नहीं  होनी  चाहियें  |

 इतना  ही  कह  कर  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 stadt  कमलेन्द्मति दाह  गढ़वाल  पश्चिम  व  जिला  टिहरी  गढ़वाल  व  जिला
 तौर  :  में

 इस  बिल  का  स्वागत  करती  हूं  क्योंकि  मुझे  होती  है  कि  हमारी
 तरफ  भी  एक

 बहुत  बड़ा  राजमार्ग  बनने  जा  रहा  है  |

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यदि  राजमां  बनाते  समय  किसी  की  कमी  उस  मार्ग  के  अर्न्तगत  न्र

 जाय  तो  सरकार  उस  व्यक्ति  को  भूमि  के  रूप  में  ही  मुआवज़ा  पाया  द्रव्य  के  रूप  में

 उचित  मुआवजा  दे  ।
 में  पहाड़ी  स्थानों  से  कराती  हूं  इसलिये  वहां  की  स्थिति  को  जानती  हूं  ।

 वहां

 के  गांवों  का  मुझे  पता  है  ।  यह  होता  है  कि  सड़क  बनाते  समय  प्यार  किसी  की  भूमि  उसके

 गीत  श्री  जाती  है  तो  उसका  मुआवजा  नहीं  कौर  मिलता  भी  है  तो  जल्दी  नहीं  मिलता  ।
 किसी

 किसी  को  तो  चार  बरस  हो  गये  हैं  लेकिन  मुआवजा  कभी  भी  नहीं  मिला  है  ।  इस  वास्ते  यदि  राजमा
 या

 बड़ी  सड़क  बनाते  समय  किसी  की  जमीन  वहां  पर  जाय  तो  उसको  मिलना  बहुत

 जरूरी  है  नहीं  तो  वे  लोग  बिना  भूमि  के  रह  जाते  हैं  कौर  we  उपजा  नहीं  पाते  हैं  ।

 जो  राजमार्ग  my ar  तक  बन  चुके  उनके  अतिरिक्त  अरन्य  राजमार्गों  का  बनना  रूक  सा  गया
 है  ।  बहुत  आवश्यक  है  कि

 कुछ  स्थानों  पर  ऐसे  मार्गों  का  कौर  निर्माण  हो  ।
 उस

 में
 से

 एक
 मार्ग  का

 नान
 में

 भी  बतलाना  चाहती  हूं  जिसको
 कि

 इस  सरकार  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिये
 ।  वह  मागं

 है  मेरठ  से  मुज़फ्फर  उत्तर  काशी
 से

 होता  हुआ  निलंग
 पास  तर्क

 ।
 यह  राजमा  बनना  बहुत  झ्रावश्यक  है  ।  में  श्राप के  ध्यान में  यह  भी  लाना  चाहती हूं

 कि  उत्तर  काशी  तक  मोटर  सड़क  बन  गई  है  ।
 लगभग  २४५  मील  का  टुकड़ा  बाकी  है  जिसका  मोटर

 सड़क  बना  देने  पर  राजमार्ग  हो  जायेगा  कौर  निलंग  पास  तक  पहुंचेगा  ।  में  बहुत
 जोरदार  weet  में

 भ्रंग्रेजी में  ।
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 गोरखा
 वि

 we  दरों
 ब  स

 कगर  दरकार  नगर  पर
 पस  दी

 पादरी
 ए

 भर  दूरदूर  पर  राजमां  हू
 ।  यही एक  गेप  पड़ा  हुआ  है  जहां  पर  परमार  नहीं  है  |  यहां

 पर  राज माग  बन  जाता  है  तो  दायें  बायें  दोनों  कौर  के  राजमार्ग  का  बड़ा  खाली  भाग  भी  भर  जायेगा  ।

 इसके  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सन्  १९५७  से  तो  केन्द्रीय  सरकार  सब  राजमार्गों
 का

 राष्ट्रीयकरण  उनका  भार  हाथ  में  लेने  जा  ही  रही  श्रावश्यक स्थानों  में  कभी  से

 राजमार्गों  का  निर्माण  होने  लगे  तोਂ  अच्छा  है  क्योंकि  at  चल  कर  सरकार  को  उनको  हाथ  में

 लेने  में  प्रा सानी होगी

 सरकार  शायद  यह  कहेगी  कि  पहाड़ी  स्थानों  में  सीमेंट  are  का  पहुंचना  बड़ा  मुकल
 फिर  आजकल  देश  में  सीमेंट  लोहे  की  कमी  भी  है  ।  इसके  लिये  सरकार  को  मेरा  सुझाव  है  कि

 २४,  ३०  वर्ष  पहलें  जब  सीमेंट  का  कोई  नाम  भी  नहीं  जानता  उस  समय  सीमेंट  के  स्थान  पर  पत्थर

 जो
 कि

 हमारे  यहां  बहुतायत  से  पाया  जाता  चूना  बनाया  जाता  था
 ।

 चूना  कौर
 पत्थर

 मिल  कर
 जो

 मकान
 १५०

 वर्ष  पहले  बने  थे  वहू  प्रभी  भी  काफी  मजबूत  हैं  शर  उनमें  एक  बूंद  भी  पानी  नहीं
 टपकता  है  |  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  पहाड़ी  स्थानों  में  जहां  पर  पत्थर  इतना  atrs  वहां
 उस  को  काम  में  लाया  जाय  ।  उसका  चूना  बना  कर  सड़कों  पर  बिछा  दिया  जाय  तो  सड़क  बड़ी  पक्की

 बनेगी  ग्रोवर  दूर  से  सीमेंट  पहुंचाने  की  अड़चन  भी  नहीं  रहेगी  कौर  बड़े  सस्ते  में  प्रा सानी  से  सड़क  बन

 जायेगी  ।  इसलिये  चूना  व  बजरी  को  मिला  कर  पहाँड़  के  नेशनल  हांईवेज  बनाने  चाहिये  ।

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  हुए

 यह  तो  एक  जानी  हुई  बात  हू  कि  यातायात  बढ़ाना  मार्मिक  wale  स्ट्रेटेजिक  प्वाइन्ट  श्राफ

 व्यू  से
 भी

 तथा  कौर  बातों  को  देखते  हुए  बहुत  अधिक  जरूरी  है  ।
 बिना  सड़कों  के  बने

 हुए  कौर  यातायात  बढ़े  हुए  कोई  भी  पहाड़ी  स्थानो  पर  सरलता  से  नहीं  सकता  है
 |

 मेरे
 टिहरी  गढ़वाल  को  ही  ले  लीजिये  ।  वहां  का  हाल  ऐसा  है  कि  हमारे  मंत्री  जी  वहां  के  भीतरी  भाग  में

 स्वप्न  में  भी  नहीं  जा  पौर  दूसरे  लोग  भी  वहां  जाने  में  कठिनाई  भ्रनुभव  करते  मेरे  जेसे

 ही  लोग  वहां  पहुंच  सकते  हें  किसी  प्रकार  से
 ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  मेरा  जोरदार  शब्दों  में

 दन  हूं  कि  टिहरी  गढ़वाल  से  होती  हुई  जिस  नैशनल  हाईवे  का  नाम  मेंने  अभी  बताया  है  उसको  जरूर

 बनवाया  जाय  |

 श्री  मो०  दि०  जोशी  (  :  सभापति
 में

 इस
 विधेयक

 का
 स्वागत

 करता ०८  |
 परन्तु  विधेयक  से  मुझे  निराशा  भी  हुई  है  ग्रंथसूची  में  बताये  गये  राजपथ  संख्या

 तथा

 ५  का  संबंध  बंबई  से  है
 |

 हमें  जो  मानचित्र  दिया  गया  है  यदि  माननीय  मंत्री  उसे  देखें  तो  इसमें  पश्चिमी
 तट

 के  साथ  किसी
 राजपथ

 का  प्रस्ताव नहीं  किया  गया  यह  एक  दुःख  की  बात  है
 ।

 भारत  के  पूर्वी
 तट

 पर  जो  बहुत  चौड़ा  राजपथ  है  परन्तु  परिश्रमी  तट  पर  कुछ  भी  नहीं  है
 ।  बम्बई

 से  गोझा  जाने

 वाली  प्रान्तीय  सड़क  लगभग  \94  वर्ष  पहले  बनाई  गई  थी  ।  यह  सड़क  बैलगाड़ियों के  लिये  है  कौर

 टेढ़ी  मेढ़ी  ह  ।  जब  तक  इस  क्षेत्र  में  म्र्च्द्ध  राजपथों  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब  तक  यह  क्षेत्र

 पिछड़ा  रहेगा  ||  में  अपने  जिले  के  लिये  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  कारवार  शादी

 से  जिलों
 में

 शुरू  होकर  उत्तर  कन्नारा  तथा  दक्षिण  कन्नारा  तक  किसी  प्रकार  का  कोई
 पथ  नहीं है  ।  मूल  योजना  में  जिसमें  प्रस्तावित  राजपथ  दिये  गये  उसमें  पश्चिमी तट  के  साथ

 साथ  एक  राष्ट्रीय  राजपथ  की  भी  प्रस्थापना  थी  ।  परन्तु  किसी  न  किसी  कारण  उसे  हटा  दिया  गया
 a  |  मेरे  विचार से  १९४२  में  परिश्रमी  तट  के  साथ  पुल  बनायें  गये  थे  ।  वहां  पर  रेल  व्यवस्था न  होनें

 के  कारण  ब्रिटिश  सरकार  ने  सैनिक  दृष्टिकोण  से  इन्हें  बनाया  था  ।  परन्तु  जन  साधारण  की  आवश्यकता

 की  चिन्ता  न  तब  की  गई  थी  न  ही  इस  विधेयक  में  की  गई  है  ।  इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  भ्रनुसूची
 पर  फिर  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  एक  राजपथ  संख्या  ४-क  बनाया  जाना  चाहिये  ।  यह

 राजपथ  थाना  के  दक्षिण  से  पनवेल  से  शुरू  होकर  कोलाबा  जिले  में  महाड़  तक  कौर  फिर  राजापुर

 मल  wast में  ।
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 मो०  दि०

 से  होकर  रत्नगिरि  जिले
 में

 से  होता  gar  होन्डा  आदि  स्थानों  को  मिला  कर  सामन्तवादी  कौर  इससे
 art

 बेलगाम  तक  बनाया  जाये
 ।  बेलगाम  से  इसे  चेलापुर  कारवार  से  फिर  प्राग  मंगलौर

 तक
 बढ़ाया जा  सकता  है  में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सुझाव  को  अनुसूची  में

 स्थान  दें  ।

 विधेयक  के  खंड  ४
 के  उपखंड  (१)  में  कहा  गया  हैं  कि  राज पथों में में  शभ्रनुबद्ध  सभी

 भूमि  चाहे  वह  सीमांकित  की  गई  हो  या  न  की  गई  शामिल  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सिंहासन

 सिंह  ने  बताया  था  कि  यह  सीमांकन  कभी  कभी  दोनों  दिशाओं  में  २००  गज  तक  फैला  होता  है  |  मेरे

 झपने जिले  में  यह
 १००  फुट  या

 २००
 फुट  की  चौड़ाई  में  फैला  हुआ  है

 ।
 इन  में  से  afar  भूमि

 में  धान  की  खेती  होती  वह  खेती  योग्य  भूमि  होती  है  कौर  लोगों  को  भ्रत्यधिक  कठिनाई  होती  है
 ।

 पश्चिमी  तट  में  तो  कोई  भी  राजपथ  नहीं  है  ।  यदि  वहां  पर  भूमि  को  सीमांकित  किया  जाये  तो

 रण  किसान  को  अपनी  परिस्थिति  का  ज्ञान  होता  है  कौर  उसे  मालूम  होता  है  कि  उसकी  भूमि  कहां  तक

 ली  जायेगी ।  परन्तु  यदि  इसे  सीमांकित  नहीं  किया  जाये  तो  फिर  क्या ह  ?  राजपथ  का

 विस्तार  कहां  तक  होगा  ?
 यदि  इसे

 १००
 या

 ६०
 फीट

 तक
 सीमांकित  नहीं  किया  गया  तो  फिर  मनुष्य

 सोचता  है
 कि  afar कया  है  ।  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  परन्तु  विधेयक  में  एक  ऐसा

 वाक्य  होना  चाहियें कि  was  १००  फीट  तक  सभी  भूमि  चाहे  वह  सीमांकित  हो  या
 न

 हो  प  यह  श्रावक है  प्रौढ़  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 में  इस  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं  कि  राजपथों  को  यथासम्भव  नगरपालिकाओं के  क्षेत्राधिकार

 से  बाहर  रखा  जाय  ;  कारण  यह  कि  उक्त  नगरपालिकाएं  उन्हें  बनाए  रखने  में  असमर्थ  होती  हैं ।

 ऐसा  करते  हुए  भी  पश्चिमी  घाट  के  महत्वपूर्ण  नगरों  को  परस्पर  मिलाया  जाना  चाहे  नगर

 से  यें  राजपथ  ८  या  १०  मील  परे  हों  ।  बम्बई-सावन्तवादी-बेलगाम सड़क  काफी  चौड़ी  नहीं  हैं

 तथा  वर्षा  ऋतु  में  उस  पर  कई  बार  दुर्घटनायें  हुई  हैं
 ।  अतएव  देश  के  उस  भाग  जहां  से  मेरा  संबंध

 एक  राजपथ  की  झ्रावद्यकता है  |

 श्री ले०  जो०  fag  मणिपुर  अभी  तक  राजपथों  के  बनाये  रखने  का

 दायित्व राज  सरकारों  पर  परन्तु  जब  इनके  वित्तीय  उत्तरदायित्व को  केन्द्रीय  सरकार  ने
 अपने

 पर  ले  लिया  है  |
 भारत  तथा  बर्मा

 के
 सीमान्त  तक

 एक
 महत्वपूर्ण  राजपथ  जाता  है  तथा

 इम्फाल  कौर  पलाल  को  मिलाता  है  ।  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण राजपथ  है  ।  से  कोहिमा तक

 सड़क  की  हालत  बहुत  राब  छह  वहां  कोई  मरम्मत  नहीं  होती
 |

 नागा  विद्रोह  के  बाद  मजदूर  नहीं  मिल
 रहा  कोहिमा  कौर  मारों  के  बीच

 भी
 सड़क  बहुत  बुरी  हालत  में  है  यह  उचित  ही  है  कि

 केन्द्रीय

 सरकार  ने  इस  सड़क  के  उत्तरदायित्व  को  संभाल  लिया  ke  |

 इन  सड़कों  के  बनाये  रखने  के  लिये  उपकरों
 को

 लगाने  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना  चाहता

 सीमान्त  क्षेत्रों  में  सड़कें  बहुत  लम्बी  हूँ  तथा  इनके  बनाये  रखने  में  बहुत  खर्चे  जाता  है
 ।

 मनीपुर

 राज्य  का  मामला  लीजिये  ।  परिवहन  संचरण  का  एकमात्र  साधन  ये  सड़कें  जब  वहां  रेल

 आदि  हैं  ही  नहीं  तो
 किसी

 प्रकार  के  उपकर  कर  या  शुल्क  के  श्रारोपण  का  कोई  औचित्य  नहीं  है
 ।

 ये  केन्द्रीय  कर  बन्द  कर  दिये  गये  क्योंकि  उस  क्षेत्र  में  सड़को  के  अतिरिक्त  ate  कोई  भी  सुविधा  नहीं

 दी  गयी
 थी

 मनीपुर  की  भी  वैसी  ही  स्थति  वहां  भी  सड़कों  के  अतिरिक्त  परिवहन  सम्बन्धी
 शौर

 कोई  भी
 सुविधा  नहीं  दी  गयी  इसलिये  उस  पर  भी  इस  प्रकार  से  कर  नहीं  लगायें  जाने  चाहिये

 ।

 मुझे  श्री  गलगेशन  का
 एक

 पत्र  मिला  है  जिसमें  भारत  बर्मा  सीमान्त  तक  जाने  वाली  सड़क
 कां  उल्लेख करते  हुये  उन्होंनें  बतलायां है  कि  इस  कौर  की  सड़कें  बनांये  रखनें  के  लिये  भारत

 पूरा  पूरा  व्यान  रखती  सन्तु  उस
 की

 सड़क  का  बर्मा  सरकार  कोई
 ध्यान  नहीं  रख  रही ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है
 कि

 जब  वर्मा  सरकार  को  यह  कहा  जाये  कि  वह  उस  कौर
 की

 सड़क  का  परा

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 पुरा  ध्यान
 रखे  ।  बर्मा  सरकार  से  व्यवस्थित  ढंग  से  फिर  से  बातचीत  शुरू  की  जाये  ताकि  उस

 श्रन्तररष्ट्रीय  राजपथ  को  पूरा  करके  उसकी  देखभाल  BT  जाये  ।

 wade  से  शिलांग  जानें  वाली  सड़क  को  इस  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  में

 चाहता  हूं  कि  उसे  अनुसूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाये
 ।  wat  प्रकार  से  सन  र  जने  वाली  सडक

 को  भी  उस  सूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  ।  में  समझता  हूं  कि  ऐसा  करने  में  हमें  किसी  कठिनाई

 का  सामना  न  करना  पड़ेगा  क्योंकि  धारा  (२)  की  उपधारा  अधीन  हम  वैसा  कर  सकते  हैं  ।

 में
 इस

 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 परन्तु  यह  ae  कहूंगा  कि  राज पथों  के  संधारण
 के  बाद  का  जो  उत्तरदायित्व  नगरपालिकाश्ों  गया  वह  भ्रनुचित  उन्हें इस  भार

 से  wad  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री
 न०

 सा०
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  क्यों  कि  यह  राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण

 की  दृष्टि  से  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  है
 ।  जेसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  समझाया  हे  कि  इस  विधेयक

 की  मुख्य  मुख्य  बातें  ये  हैं
 :

 कुछ  राज पथों  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  राष्ट्रीय  राजपथों  के

 विकास  तथा  संधारण  का  संधारण  शादी  का  भार  राज्य  सरकारों  ग्रधीनस्थ

 को  राजपथों  पर  खर्चे  करने  के  लिये  कर  लगाने  तथा  राज्य  सरकारो ंसे  करार

 ये  सभी  बातें  इस  समय  हो  रही  हें  ;  इस  विधान  द्वारा  केवल  उन्हें  विनियमत  किया  जा  रहा  है  |

 परन्तु  मेरा  प्रदान  यह  हैं  कि  सरकार  इन  राष्ट्रीय  राजपथों  का  विकास  प्रौर  संभारण  कैसे  करेगी
 ?

 यदि  तो  सरकार ने  वैसा  ही  काम  चलाना  हे  जसा  कि  चल  रहा  है  तब  तो  उसकी  कई  त्रुटियों  को  दूर

 करना  होगा  ।

 सर्वे  प्रथम  बात  यह  है  कि  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  राजपथ  एक  समान  नहीं  हें  ।  बहुत से  राष्ट्रीय

 राजपथ  तो  इतने  घटिया  हें  कि  वे  संधारण  राज्यों  के  राजपथों  से  भी  निकम्मे  उनमें  इतनी  खराबियाँ

 हैं  कि  हम  उन्हें  राष्ट्रीय  राजपथ  कह  ही  नहीं  सकते
 ।

 में  चाहता  हुं  कि  सरकार  उनकी  देखभाल  करने
 के  लिये  कौर  उनका  निरीक्षण  करने  के  लिये  कोई  विभाग  बनाये  जो  कि  सुधार  सम्बन्धी  सुझाव  दिया  करे

 इन  राजपथों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  उनके  संधारण  के  लियें  कोई  ठीक  प्रबंध  नहीं
 है  |

 उसके  कारण  चाहे  कुछ  भी  े हट बिन्त  बात  निहित  है  कि  इनकी  श्र  पूरा  ध्यान  नहीं  दिया
 गया है

 जहां  तक  राष्ट्रीय  राज पथों  के  विकास  का  सम्बन्ध  विकास  बातों  पर  निभा  करता

 प्रथम  यह  है  कि  देश  में  गांव  गांव  कौर  शहर  शहर  को  मिलाने  वाली  सड़कों  का  एक  जाल  सा

 बिछा  दिया  भ्र  दूसरी  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  राज पथों  पर  अधिक  से  अधिक  यातायात
 रित  किया  जाये  ।

 बिना  यातायात  के  राष्ट्रीय  राजपथों  का  कोई  लाभ  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  राजपथों  के  विकास  के  लिये  इस  प्रकार  के  यातायात  के  लिये  हमें  किसी  ठोस  परि

 नीति  बनाने  की  आवश्यकता  पौर  वह  नीति  तभी  सफल  होगी  जबकि  मोटर  उद्योग  विकसित  होगा  ।

 देश  में  राष्ट्रीय  राजपथों  को  पर्याप्त  सीमा  तक  विकसित  करने  के  लिये  हमें  दो  विशेष  बातों  की

 कौर  ध्यान  देना  भ्र  वे  हैं  वर्तमान  छोटी  बड़ी  सड़कों  का  एक  जाल  बिछा  देना  तथा

 मोटर  उद्योग  को  प्रच्छी  प्रकार  से  विकासित  करना  |

 मोटर  उद्योग  संबंध  मोटर  गाड़ी  कराधान  जांच  समिति  ने  यह  कहा  है  कि  इस  उद्योग

 पर  करों  का  बहुत  ज्यादा  भार  शर  यह  सिफारिश  की  है
 कि

 मोटर  गाड़ियों  के  लिये  कर
 कम

 किया
 जाये  प्रौर  सारे  देश  के  लिये  एक  समान  कर  लगायें  जायें  ।  जब  तक  वैसा  नहीं  किया  मोटर

 उद्योग  का  विकास  न  होगा  ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  मोटर  गाड़ियों  के

 कर
 कम

 करने  के  लिये  wT  उन्हें  नियमित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही
 of

 4.0 मल  क. अ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  to  मा०

 सड़कों  के  संबंध  में  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथों  के  विकास  के  साथ  ही  साथ  हमें

 ग्राम  जिला  सड़कों  तथा  राज्य  के  राजपथों  के  विकास  की  जोर  भी  पुरा  ध्यान  दिया  जाये  ।

 maid  राष्ट्रीय  राजपथों  को  छोटी  सड़कों  के  विकास  के  अनुपात  से  ही  विकास किया  जाये  ।  दोनों

 में  एक  अनुपात  रहना  चाहिये  ।

 कई  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  राष्ट्रीय  राज पथों  को  aes  वाणिज्यिक  रूप  से  चलाया  जाय

 परन्तु  मोटर  गाड़ी  कराधान  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  हैं  कि  मोटर  गाड़ियों  पर  कर

 प्रतिवर्ष  बढ़ता  जा  रहा  इस  समय  भी  उन  राष्ट्रीय  राज पथों  पर  वाला  सारा  खर्च  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  हैं  ।  राष्ट्रीय  राज पथों  को  वाणिज्यिक रूप  से  चलाना  कठिन  हैं

 परन्तु  में  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  ,  कि  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  5८.४  किया  गया  धन  बाद

 में  लाभकारी  सिद्ध  होगा
 |

 कहने  का  गत् पट  यह
 है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  राष्ट्रीय

 राजपथों  पर  जितना खर्चे  बाद  में  उनका  उतना ही  लाभ  हो  ।

 राष्ट्रीय  राजपथों  को  विकसित  करते  समय  हमें  उन  राजपथों  में  aa  वाले  आदि  के

 विकास  की  कौर  पहले  ध्यान  देना  चाहिये  ।  हमें  उन्हीं  सड़कों  कौर  पुलों  को  श्रीमान  देना  चाहिये

 जो  भ्रावइ्यक  कौर  प्रतीक  महत्वपूर्ण  मार्ग  हमे  विभिन्न  राजपथों  के  सम्बन्ध  में  यातायात  का

 सर्वेक्षण  करके  निर्माण  को  करना  चाहिये  जिससे  उनका  भ्र धिक तम  लाभ  हो  सके
 |

 हमारे  देश  के  राजपथों  तथा  अमरीका  जैसे  उन्नत  देशों  के  राजपथों  में  बड़ा  भारी  अन्तर

 है  ।  वहां  के  राजपथों  के  झ्रासपास  बड़े  बड़े  सुन्दर  बाग  विश्राम  स्थल  परन्तु  हमारे  यहां  वैसा

 कुछ भी  नहीं  ।  में  चाहता  हं  कि  हमें  भी  अपने  राजपथों  को  विकासित  करने  के  लिये  कोई  अच्छा  सा

 प्रबन्ध  करना  प्रौर  यदि  हो  सके  तो  इस  काम  के  लिये  कोई  निकाय  या  विभाग  स्थापित  किया

 जाय  |

 नागपुर  योजना  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इस  कार्य  के  लिये  एक  सड़क  बोड़े  की  स्थापना

 की  जाये  ।  परन्तु  खेद  हैं  कि  अभी  तक  वैसा  नहीं  किया  गया  है  ।  इन  दिनों  परिवहन  का  काम  इतना

 बढ़  गया  हैं  कि  इसके  लिये  एक  अलग  मंत्रालय  होना  चाहिये,नृहीं  तो  एक  सड़क  बोर्डे  की  स्थापना
 तो

 अवश्य  की  जानी  चाहिये  जिसमें  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  प्रतिनिघि भी  हों  ।
 येह  बोर्ड  सारे  देश  की  सड़कों

 के  निर्माण  तथा  विकास  का  पुरा  पुरा  ध्यान  रखेगा  |

 इसके  अतिरिक्त  यह  देखा  गया  हैं  कि  रेलवे  क्रासिंग  के  पास  वाली  सड़कों  को  कच्चा  ही  छोड़

 दिया  गया  है  ।  बाकी  सारी  सड़क  पक्की  होने  पर  भी  उतना  भाग  कच्चा  छोड़  दिया  जाता है  |  इसलिये

 मेरा  निवेदन  है  कि  रेलवे  विभाग  तथा  परिवहन  विभाग  में  समन्वय  किया  जाये  ।

 श्री  बीरेन  दत्त  परिचित  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  परन्तु  में

 ध्यान  रेलवे  मंत्री  द्वारा  रेलवे  राय-व्यस्क  चर्चा  के  समय  दिये  गये  उस  उत्तर  की  दिलाना  चाहता

 हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  था
 कि

 त्रिपुरा  को  किसी  रेल  द्वारा  तो  श्रीराम  से  मिलाया  नहीं  जा

 परन्तु  एक  राजपथ  के  द्वारा  श्रवश्य  मिला  दिया  जायेगा
 ।

 परन्तु  जब  इस  सूची  में  उसे  सम्मिलित  नहीं
 किया गया  है  |  में  चाहता  हूं  कि  इस  श्रासाम-भ्रग्रतला  सड़क  को  WaT  तैयार  किया  जाये  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  त्रिपुरा  को
 न

 कोई  रेलवे  लाइन  दी  गयी  है  कौर
 न

 ही  किसी  सड़क

 की  कोई  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।  दिलाने  कौर  करीम  et  को  मिलाने  वाली  एक  पक्की  सड़क  की  बड़ी

 भारी  आवश्यकता  परन्तु  उस  सड़को  को  कभी  पूरा  नहीं  किया  उसका  संधारण  नहीं  किया
 जा

 रहा  है  में  पुछना  चाहता  कि  रिसाव  श्रग्रतला  सड़क  को  भी  राजपथ  में  सम्मिलित  क्यों  नहीं

 किया  गया  है
 |

 में  चाहता  हूं  कि  इस  सड़क  को  भी  सूची  में  mae  सम्मिलित  किया  जाये
 ।

 अंग्रेजी में में  ।
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 मनीपुर  के  सदस्यों  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  की
 इन

 सभी  सड़कों  की  पूरा

 धुरा  ध्यान  दिया  उन्हें  राजपथों  की  सूची  में  सम्मिलित  किया  जाये
 ।

 इनका  उत्तर  दायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  ले  श्र  उसे  त्रिपुरा  सरकार  पर  न  छोड़  दे
 ।

 त्रिपुरा  सरकार  यह
 काम  करने

 में  असमथ

 इस  समय  त्रिपुरा  राज्य  केवल  श्रग्रतला  सड़क  से  ही  मिला  हुआ  कौर  यही  छोटी

 छोटी  सड़कों  को  भ्रामक  में  मिलाती  है  ।  इसे  लोक  विभाग  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  |

 में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  भ्रच्छी  प्रकार  से  विचार  करें  कौर  इस  सड़क
 को  राज पथों

 की  सुची  में  सम्मिलित करें  ।

 श्री  हेमराज

 :

 यह  बिल  जो  कुछ  सड़कों  को  सेंट्रल  गवर्नमेंट

 ने  अपने  श्रीनगर  में  लेने
 के

 बारे  में  प्रस्तुत  किया
 एक

 बहुत  ही  अच्छा  बिल  है
 ।  लेकिन  इसमें  में

 यह  देखता हं  कि  रिस्पांसिबिलिटी  )  को  जगह-जगह  राज्य  सरकारों  पर
 भी

 छोड़ा

 जा  रहा  है  झ्र  जिस  तरह  से  राज्य  सरकारें  कार्य  करती  वह  छिपा  हु  नहीं  में  चाहता हूँ
 कि

 इन  राजमार्गों  की  पूरी  पूरी  जिम्मवारी  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  अपने  ऊपर  ले  लेनी  चाहिये  थी
 ।  यह

 एक  मामूली  सी  बात  है
 ।  aaa  कहा  है  कि  जो  सड़कें  म्यूनिसिपल  कमिटी  )

 के  एरिया  में  झरा  रही  हैं  उनका  प्रबन्ध  बजाय  इसके  कि  श्राप  भ्रपने  हाथ  में  अप उनपर उन  पर

 डालने  की  कोशिश  कर  रहें  हैं  कौर  जो  म्यूनिसिपल  कमेटी  की  हालत  है  उससे  सब  वाकिफ  ही  &  |

 शप  देखिये  तो  को  पता  चलेगा  कि  जालंधर  से  जो  राजमार्ग  पठानकोट  जाता  हैं  उसमें  कई  जगह

 पर  म्यूनिसिपल  कमिटी  कराती  दि  उड़मुड़ टांडा  की  म्यूनिसिपल  कमेटी  कराती  दिया की  कमिटी

 श्राती  मुकेरियां  की  कमिटी  ्  है  कौर  इस  तरह  से  कौर
 भी

 कई  जाती  हैं
 ।  इन  सब  कमिटी

 की  जैसी  माली  हालत  हैं  वह  श्राप  सब  को  मालूम  है  ।  इन  सड़कों  को  ठीक  ठाक  रखनें  की  तवक्को

 (ara  )  उनसे  करते  हैं  तो  यह  श्रापकी  भूल  है  ।  तब  ही  राज्य  सरकारें  इनको  भ्रमणी

 हालत  में  रख  सकेंगी  ।  में  आपको  यह  भी  बतला  दूं  कि  पंजाब  गवर्नमेंट  के  ऊपर  बोर्डर  एरियाज

 क्षेत्र  )  में  मन  कायम  रखने  के  लिये  तथा  बोर्डर  की  हिफाजत  करने  के  लिये  काफी  बड़ी

 वारी  हैं  उस  पर  वह  काफी  रुपया  खर्च  कर  रही  है  ।  इसी  तरह  से  दूसरी  राज्य  सरकारों  को  कितना

 ही  रुपया  दूसरे  कामों  में  खर्च  करना  पड़ता  ह  |
 उन  सबके  लिये  यह  एक  मुश्किल  काम  होगा  जिसको

 कि  वे  कर  नहीं  पायेंगी  ।
 इस  वास्ते  में  चाहता  कि  म्यूनिसिपल  एरियाज  क्षेत्र  )  में

 जो  सड़कें  पड़ती  हें  उनकी  देखभाल  का  जिम्मा  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  लें  लेना  चाहिये  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  में
 भी  भज  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  जितने  भी  नेशनल  हाईवे

 राजपथ  )  हैं  वे  बहुत  पुराने  हें
 ।

 उनके  इंदरा जात  कागजात  माल  में  हें  ।  आपने

 जो  क्लास  )
 रखी

 है
 जिसमें  ग्रा पने  कहा  है  कि  तमाम  नैशनल  हाईवेज  युनियन  राजपथ

 में  वेस्ट
 करेंगे  उसमें  आपने  एक  ऐसी  eave  रखी  है  जिसको  कोई  भी  कानून

 इजाज़त नहीं  दे  सकता  है  ।  भ्रमर  कोई  जमीन  या  घर  लेता  है  तो  उसके  लिये  लेंड  एक्वीजिशन  भूमि

 अर्जन  अधिनियम  )  एक्ट  हे  उसके  अन्तर्गत  प्रोसीडिग्ज  )  करनी  पड़ती  है  झगर

 श्राप  किसी  का  मकान  लेते  हें  या  जमीन  लेते  हें  तो  उसके
 करनी  होती  हैं  ।

 लेकिन  आपने  इस  बिल  में  )  कुछ  ऐसी  चीज  नहीं  रखी  है  ।  इस  बिल के

 aaa  जितनी भी  जमीन  उसमें  ज्यादातर  arch  देहाती  क्षेत्रों से  ही

 लेनी  होगी  ।  वहां  के  लोग  अनपढ़  हैं  शौर  कानून  से  वाकिफ  नहीं  हैं  ।
 अरब  प्यार  आप  ऐसे  ही  उनकी

 जमीन  पर  कब्जा  कर  लेंगे  तो  उनको  नोटिस  वगैरह  देने  के  बाद  मुकदमेबाजी में  पड़ना
 पड़ेगा  ।  इस  वास्ते  यह  सही  नहीं  है

 कि
 श्राप  उनको  मुकदमेबाज़ी करने  के  लिये  मज़बूर  करें  ।  आपने

 कहा है

 ४  (१  झास  पास  की  सारी  भूमि  में  सीमा  रखाएं  खींची  गईं  अ्रथवा  नहीं
 ।

 यह  क्लास
 जो  है  यह  बहुत  ही  वाई  )  है  ate  में  चाहता  हूं  कि  इसको  झाप  यहां  सें  हटा  दें  ।
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 हेमराज  |

 मेरे  से  पहले  जिन  वक्ताओं  ने  अपने  भाषण  दिये  हें  तथा  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  ने  भी  श्री  ने

 भाषण  में  नागपुर  प्लान  का  जिक्र  किया  उस  प्लान  में  यह  बात  कही  गई  है  कि  भारतवर्ष  का
 जो

 डिवेलपमेंट

 हो  वह
 विलेज  लेवल

 XU arr sta  aws4Qn aTATT)  पर  स्टेट

 लेवेल  (  राज्य  आधार

 पर  भी  तथा  सेंट्रल लेवल  भी  होना  चाहिये  मुकम्मिल  डिवेलपमेंट  होना

 चाहिये  ।  राज  श्राप  नैशनल  हाईवे  के  लिये  काफी  रुपया
 खर्चे

 करने  जा

 रहे  लेकिन  मुझे  अफ़सोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  नैशनल  हाईवेज  के  साथ  मिलने वाली  सड़को

 की  तरफ  श्रापका  कोई  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।  आपको  चाहिये  कि  ड्राप  उस  तरफ  भी  तवज्जह  दें
 ।

 इसके  साथ  ही  साथ  एक  बात  की  तरफ  में  श्रापका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  वहं  यह  है  कि

 कोई
 विलेज

 रोड  की  है  ate  वह  नैशनल  हाईवे  के  साथ  जाकर
 मिलती

 है  शौर
 रास्ते

 में  रेलवे  लाइन  पड़  जाती  है  तो  वहां  पर  लेवेल  क्रासिंग  देना  पड़ता  हैं  ।  जब  रेलवे  के  जो  रूल

 हैं  उनके  मुताबिक  उस  लेवेल  क्रासिंग  को  देने  के  लिये  वहां  की  जो  लोकल  बाडी

 जैसे  डिस्ट्रिकट  बोर्ड  या  म्यूनिसिपल  कमिटी  है  या  पंचायत  उसको  खर्च  करना  पड़ता  है  ।
 अरब

 जो

 यह  als  पंचायत  उसके  पास  हि  फंड्स  )  नहीं  होते  हैं  कि  वह  कर  सके
 |

 अब  जब
 श्राप

 डिवेलपमेंट कर्  रहे  हैं  तो  में  समझता  हूं  उसके  लेवल  क्रासिंग  देने  की  जिम्मेवारी  भी
 श्राप  को  अपने

 ऊपर  ले  लेनी  चाहिये  ।  श्राप  लेवल  क्रासिंग  इसलिये  भी  नहीं  देते  कि  १०  साल  से  ऊपर  हो  जाते

 तो  यह  १०  साल  की  जो  लिमिट  रखी  गई  है  इसके  कोई  माने  नहीं  रह  जाते  हें  जबकि  डिवेलपमेंट

 करवा  रहे  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  उसकी  जिम्मेवारी
 भी

 आपके  ही  ऊपर  होनी

 चाहिये  न  कि  वहां  के  डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  या  वहां  की  पंचायत  के  ऊपर  ।  इस  वास्ते  मेरी  प्रार्थना हैं  कि
 इस  प्रो  ग्रुप  खास  तौर  से  ध्यान  दें  ।  जब  हरापन  इस  सिद्धांत  को  मान  लिया  है  कि  कोई  देहात  सड़क

 से  हाईवे  से  पांच  मील  की  दूरी  पर  नहीं  होनी  चाहिये  तो  में  यह  भी  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  ी

 विलेज  रोड  को  राज  मार्ग  से  मिलाने  की  योजना  बनाई  जाये  कौर  रास्ते  में  रेलवे  लाइन
 ना

 जाए  तो  उसके  लिये  लेवल  क्रासिंग  की  व्यवस्था  करने  का  प्रबन्ध  श्राप  की  ही  तरफ  से  चाहिये  |

 एक  में  आपके  सम्मुख  कौर  रखना  चाहता  हूं
 ।

 जिस  तरह  से
 amt

 dea  रोड  फंड

 सड़क  निधि  )  कायम  किया  हैं  इसी  प्रकार  से  राज्य  सरकारों  को  भी  फंड  कायम  करने  चाहिये
 ।

 are ऐसे  फंड  कायम  करने की  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।  ग्राउचो जो  हालत  हम  विलेज  रोड्स  की  तथा

 दूसरी  सड़कों  की  देखते  उसे  देखकर  तो  हमें  निराशा  ही  होती  है  ।  बहुत  ही  निकम्मी हालत  में  ये

 सड़कें हं  न  इनकी  मेंटेनेंस  )
 की

 तरफ  कोई  ध्यान  दिया  जाता  है  कौर
 न

 ही  कोई
 मरम्मत

 शादी ही  की  जाती  है  ।  इन  काम  के  लिये  उनके  पास  पैसा  भी  नहीं  होता  हैं  ।  इस  वास्ते मेरा  सुझाव

 है  कि  जिस  तरह  से  ard  सेंट्रल  रोड  फंड  कायम  किया  ्र  ह  इसी  प्रकार  के  फंड्स राज्य  सरकारों

 को  भी  कायम  करने  चाहिये  कौर  इस  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आपको  कोई  नीति  निर्धारित  करनी

 चाहिये 1  इस  बिल  में  श्रापने एक  अच्छी बात  रख  दी
 जिसका

 कि  में
 स्वागतਂ

 करता  हूं  ग्रोवर
 वह  है

 ware  (3)  जिसके  जरिये  श्राप  किसी  भी  समय  नोटिफिकेशन  )
 कर  के  किसी  भी

 श्र  सड़क
 को

 राजभार्ग  करार  दे  सकते  शशि  इस  संबंघ  में  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।  पंजाब

 एक  ast  स्टेट  (tar  हैं  ।  अग २  आप  aaa  को  तो  प्राकार  मालूम  कि

 झर  पठानकोट  से  दो  मार्ग  चल  रहे  मार्ग  नम्बर  १  कौर  १  ए  ।  पठानकोट  पाकिस्तान  की  सरहद
 से  पच्चीस  तीस  मील  के  फासले  पर  है  शर  मुकेरियां  रोड  पाकिस्तान  की  सरहद  से  तीस  पैंतीस  मील

 के  फासले  पर  हाईवे  नम्बर  १  ए  पर  यह  सब  इलाका  मैदानी  है  ।  में  सामने  एक  था

 लाइन  साफ़
 डिफेन्स

 का  तृतीय  मार्ग  )  के  बारे  में  तजवीज़  पेश  करना  चाहता हूं
 ।  जालंधर

 टाउन  हाईवे  नम्बर  १  पर  है  ।  जालंधर  से  एक  सड़क  से  डेरा

 गोपीपुर  शौर  फिर  कांगड़ा  चली  जाती  वह  जालंधर  की  छावनी  को  की  छावनी  से

 मिलाती है  ।  वह  सड़क  कांगड़ा  से  शाहपुर  जाती  है  प्रयोग  शाहपुर  से  हिमाचल  प्रदेश  वालों  नें  एक

 सड़क  बनाई  हुई  जो
 कि  लुनेरा  जाती  है  कौर  से  ऊधमपुर  तक  जाती  है  ।  यह  एक  ऐसी  सड़क

 जो
 कि  थीं  लाइन  श्राफ  डिफेंस  बन  सकती  हैं  ।  राजमार्ग  के  बनाने  में  जो  उसूल  सामने  प्रा
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 वे  सब  उस  पर  लागू  होते  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  श्राप  उस  को  भी  राजमार्ग  की  लिस्ट  पर  रख
 दीजिये

 ताकि  किसी  इमरजेंसी  के  हम  उसको  इस्तेमाल  कर  सकें  ।  हम  देख  ही  रहे  हैं
 कि  पाकिस्तान

 कोई  न  कोई  फितूर  खड़ा  करता  रहता  उसको  रोकने  के  लिये  यह  सड़क  बहुत  मुफीद  साबित  हो

 सकती है  |

 इन  दादों  के  सभापति  में  प्राकार  धन्यवाद  देता  हूं
 |

 श्री  बंसीलाल  :
 इस  बिल  के  बारे  में  मेरे  काफी  साथी

 सदस्यों
 ने

 शापने  विचार

 प्रकट
 किये  में  भी  इस  बिल  का  स्वागत  करते  हुए  कुछ  बातों की

 ग्रोवर  मंत्रालय  का  ध्यान

 अक्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 शिड्यूल  में  राष्ट्रीय  मार्गों  का  जो  विवरण  दिया  गया  उसमें  एक  रह  गई

 है  ौर  उसकी  कौर  में  विशेषकर  मंत्रालय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 जयपुर  सिटी
 नेशनल

 हाई वे  राष्ट्रीय  नम्बर  €  में  भ्राता  जो  कि  दिल्ली  को  बम्बई
 और  अहमदाबाद

 से  सिलाता है  ।  मुझे  यह  बताने  की  आवश्यकता नहीं  कि  बाहर  के  लोग-टूरिस्ट्स  )
 देश  के

 जिन  मुख्य  मुख्य  दर्शनीय  स्थानों  को  देखने  जाते  उनमें  आगरा  जयपुर
 भी

 सम्मिलित  हूं  बाहर

 से  भराने  वाले  कोई  भी  टूरिस्ट्स  ऐसे  होते  जो  कि  इन  शहरों  को  देखने  के  लिये  नहीं  जाते  हैं
 ।

 जयपुर से  प्राग रा  तक  की  सड़क  एक  बहुत  पुरानी  सड़क  है  प्रौर  में  समझता  हूं  कि  वह  देश  को  प्राचीनतम

 सड़कों में  से  हैं  ।  जो  ट्रिस्ट्स जयपुर  जाते  उन  को  आगरा  जाने  के  लिये  उस  सड़क  पर
 से

 होकर

 जाना  पड़ता  लेकिन  उस  सड़क  की  हालत  जैसी  होनी  वैसी  नहीं  इस  लिये  मेरा

 सुझाव  यह  है  कि  जो  सड़क  जयपुर  से  तक  जाती  उसका  नाम  OU  रख  कर  या  किसी
 भी

 तरह
 उसको  सक्रिय  मर्ग  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाय  ।  वह  कोई  बहुत  बड़ा  टुकड़ा  नहीं  है-कोई  @Yo—

 १७५  मील  का
 टुकड़ा

 लेकिन  टूरिस्ट्स  के  पाइंट  श्राफ  व्यू  के  दृष्टिकोण  से  )
 उस  सड़क

 का  बहुत  महत्व  है
 ।

 यह  देखने  में  पाया  है  कि  जब  मोटरिस्ट्स  चलाने  वाले  )  जयपुर से  झ्रागरा
 की  तरफ  जाते  तो  उनकों  बड़ी  निराशा  होती है  ।  विशेषकर  रास्ते  में  जगह  जगह  नदियां  पड़ती  हैं

 उन  ऊपर  पुल  बने  हुए  नहीं  हैं  प्रौढ़  सड़क
 भी

 कई  स्थान  पर  टी  फूटी  हैं
 ।  मगर  बाहर से

 वाले  लोग  हमारी  सड़कों  के  बारे  में  अच्छी  राय  बना  कर  न  तो  यह  उचित  नहीं

 कहना  यह  हैं  राज मागं  बनाने  के  उद्देश्यों  में-उसूलों  में  ट्रैफिक  यातायात का
 भी  महत्वपूर्ण  स्थान  होना  चाहिये  माननीय  सदस्यों ने  ग्रसने  यहां  सड़कों  कौ  राजमार्ग  में

 सम्मिलित  करने  का  अनुरोध  इसलिये  किया  ताकि  उन  सड़कों  की  अवस्था  भ्रमणी हो
 कौर  जनता

 को
 उन  पर यात्रा  करने  में  सुविधा  हो  ।

 दूसरी  बात
 में

 यह  भ्रम  करना  चाहता  हूं  कि  wax  हम  थोड़े  अरसे  के  लिये-विशेष  परिस्थितियों
 को  छोड़  कर-नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  न  बना  कर  वर्तमान  राजमार्गों  की  स्थिति  नें  की  ध्यान

 तो
 ज्यादा  होगा  |

 उदाहरण  के  तौर  पर  में  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक  है  कि  मार्ग  नम्बर  €,

 जो  कि
 दिल्ली  से  जयपुर  जाता

 की
 कुछ  तरक्की

 की
 गई  लेकिन  श्री

 भी
 बरसात  में  माग  में  आने

 वाली  नदियों
 को

 पार  करने  में  दो  तीन  घंटे  ठहरना  पड़ता  है  ।  एक  जगह  पुल  बने  हुए
 लेकिन

 फिर
 भी

 कठिनाई  बनी  हुई  हैं  ।  में  इस  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  पिछली  बरसात  में  उस  सड़क

 के  बीच  में  दो  फरलांग  के  टुकड़े  को  तीन  महीने  तक  कोई  मोटर  नहीं
 गी र

 कर
 सकी  |  नतीजा यह  हुवा

 कि  मोटर  को  खींचकर  निकालना  पड़ता  था  ।  तीन  महीने  बराबर  यह  चलता  रहा  |  प्यार  हम

 थोड़े  दिनों  के  लिये  राजमार्गों  की  संख्या  न  बढ़ाकर  मौजूदा  राजमार्ग  की  स्थिति  को  सुधारें  और  उनपर

 यात्रा  करने  में  लोगों  को  alas  से  श्रमिक  सुविधायें  देने  का  प्रयत्न  करें  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  |

 में  मंत्रालय  का  ध्यान  एक  बात  की  पोर  आकर्षित  करना  चाहता  जिसको  सुनकर  श्राप

 को  श्रामण्य  होगा  ।  जयपुर  राजस्थान  की  राजधानी  लेकिन  जयपुर  शहर  तक  जाने  के  लिये  केवल
 एक  रेलवे  क्रासिंग  राती है भ्रौर है  पौर  ज्यों  ही  कोई  मोटर  जयपुर तक  पहुंचती  उसको

 घंटा  घंटा  वहां  रुकना  पड़ता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इसके  बारे  में  कुछ  दिन  पहले  भी  चर्चा  चली
 थी  कि  वहां  पर  कोई  न  कोई  इन्तजाम  लेकिन  मुझे  खेद  से  कहना  पड़ता  है  कि  wit  तक  कोई
 इन्तजाम  नहीं  9.0  है  ।  आप  स्वयं  कल्पना  कीजिये  कि  किसी  भी  राजधानी  के  बाहर  रेलवे  लाइन
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 बंसीलाल  |

 जाती  हो  कौर वहां  पर  हाईवे  का  क्रासिंग  जहां  लोगों  को  बड़ी  दिक्कत  का  सामना  करना

 ती
 क्या  यह  शोभनीय है  ।  कठिनाई  यह  है

 कि  कोई  भी
 रास्ता  श्रजमेर

 की
 तरफ  से  इस  हाईवे की

 तरफ  जाने  के  लिये  नहीं  है  ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  विंमान  राजमार्गों  का  सरवे  होना  चाहिये  उनमें

 जो  महत्वपूर्ण  श्रावश्यकताएं  उनकी  तुरन्त  पूति  की  जानी  चाहिये
 ।

 इस  तरीके  से  मौजूदा  राजमार्गों
 में  काफी  तरक्की  हो  सकती है  |

 राजपथों
 को

 सुधारने  के  सम्बन्ध  में  चन्द  सुझाव  में  देना  चाहता  हूं
 ।  सड़कों पर  जो  लोग  बोझ

 ले
 कर  जाते  उनके  लिये  कहीं  कोई  स्टैंड्स  नहीं  बने  हुए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  दो  तीन

 मील
 के  फासले  पर  स्टेंड  होना  जहां  पर  ahs  लेकर  यात्रा  करने  वालें  विश्राम  कर  सकें  कौर

 अपना  बोझ  ज़मीन  पर  रखने  के  बजाय  उस  स्टेंड  पर  रख  सकें  ।

 पीने  के  पानी  का  इंतजाम  भी  पांच  सात  सात  मील  के  फासले  पर  होना  चाहिये  |

 यह  प्रदान  उठ  सकता  हैं  कि  इस  पर  काफी  रुपया  व्यय  लेकिन  में  यह  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि  इस  संबंध  में  श्वास  दान-वालेन्टरी  का  उपयोग  किया  जाय  भ्र ौर  पंचायतों  इत्यादि  का  सहयोग

 प्राप्त  किया  जाय  ।  गांवों  के  लोगों  में  प।नी  के  प्याऊ  लग।ने  की  भावना  लेकिन  दिक्कत  यह  है  कि

 इज़ाज़त  मिलने  में  भ्र ौर  प्याऊ  लगाने  में  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  हैं  ।  लेकिन

 मेरे  सुझाव  पर  कमल  किया  जाय  तो  वालेन्टरी  लेबर  से  हर  सात  मील  के  फासले  पर
 प्याऊ

 लगाने  का  प्रबन्ध  हो  सकता  है  ।  गांव  के  लोग  भी  इसमें  सहायता  देने  के  लिये  तैयार हूँ  ।

 सड़कों  पर  बस ठहरने  की  जगह-बस  स्टेंड-श्योर  यात्रियों  के  ठहरने  की  जगह  wat  दौड्ज

 इत्यादि का  भी  कोई  प्रबन्ध  नहीं हैं  ।  हर  जगह  तो  ऐसे  शैड  नहीं  बन  सकते  मगर  यदि  ऐसे  दौड  gy

 २०  मील  के  फासले  पर  बनाये  जायें  तो  उनको  बनाने  में  गांव  वालों  का  काफी  सहयोग  सिल  सकता  हैं
 |

 ऐसा  करने
 में

 हमारे  सामने  श्रमिक  कठिनाइयां a  सकती  हें  लेकिन  उनको  दूर  करने  में  हम  गांव  वालों

 पंचायत  कमेटियों  से  ग्रोवर  डिस्ट्रिक्ट  बैलेंस  से  सहयोग ले  सकते  हैं

 मेरा यह  है  कि  aah  तक  माइल  स्टोर्स  स्तम्भों  )  पर  जगहों  के  नाम  अंग्रेजी

 में  ही  लिखे हे  उनको  मिटा  कर  हिन्दी  में  लिखा  जाना  चाहिये  ।  जिन  जगहों  में  लोग  हिन्दी  नहीं  जानते

 वहां
 तो

 यह  ठीक  है  कि  जगहों  के
 नाम

 भ्रंग्रेजी  में  भी  लिखे  रहें  लेकिन  जो  हिन्दी  एरिया  हैं  वहां  पर
 WAST iT a में नाम  लिखने  से  किसी  को  लाभ  नहीं  हो  सकता  |  लेकिन  जब  तक  यह  कास  योजना पु वक  नहीं

 होगा  तब  तक  पुरा  नहीं  हो  सकता  अझर  यह  मामला  बरसों  पड़ा  रह  सकता  है  ।  इसलिये इस  काम  को
 योजना  के  भ्रमर  लेना  चाहिये  ।

 अभी  मेरे
 एक

 मित्र  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  राजमां
 को

 हरो  के  बाहर
 से

 होकर  ले  जाना

 चाहिये  अन्दर  होकर  नहीं
 ।

 में  इस  सुझाव  का  विरोध  करता  हुं
 ।  राजमार्ग

 नम्बर  €  जयपुर  शहर
 में  से  होकर  निकलता है  ।  इससे  जो  यात्री  इस  से  जाते  हें  उनको यह  दाहर  देखनें का  अवसर

 अनायास प्राप्त  हो  जाता  हैं  ।  इसलिये  यह  सुझाव  कि  राजमार्गों  को  शहरों  से  बाहर  होकर
 ले

 जाया

 जाय  गलत  ह  |

 यह
 बात  सही है  कि  म्युनिसिपैलिटीज  की  ग्रामीण  हालत  नही ंहै  कि  वे  इन  सड़कों  को  भ्रमणी

 हालत  में  रख  सकें  ।
 इसके  लिये  गर्वनमैंट

 को
 उन्हें  सबसिडी  सहायता )  देनी  चाहिये  ताकि

 इन  सड़कों  को  अच्छी  हालत  में  रख  सकें  श्र  उनकी  उन्नति  कर  सकें  |

 में  यह  मानता  हूं  कि  हमारे  राज्य  मार्गों  में  काफी  सुधार
 की

 श्रावश्यकता  है  क्योंकि  इन  पर
 कांड  लोग  चलते  हैं  |  जिस  प्रकार  हमारे  रेलवे  मार्ग  कौर  हवाई  की  उन्नति  ह्  उसी  प्रकार

 प्रभी  हमारी  सड़कों
 की

 ९ च् उच्चति  नहीं  हुई  है
 ।  इस

 कारण  यात्रियों
 को

 rat  वैसी  ही  सुविधायें  होती
 हैं  जैसी  कि  पहले  होती  थीं  ।  इनकी  उन्नति  होनी  चाहिये

 |  इसके  लिये मेरा  सुझाव  है  किਂ  चन्द  राज्य

 मार्गों  को  छोड़ कर  जो  किः सैनिक दृष्टि  से  महत्व  रखते  बाकी  राज्य  मार्गों  को  कं साली डेट

 किया  जाये  ate  उनके  सुधार  के  लिये  लोगों  की  सुख  सुविधा  का  ध्यान  रख
 कर

 योजना  बनायी
 जाये  ।
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 सभापति  महोदय
 :
 में

 3- १४  मत  पर

 माननीय  मंत्री  मे  उत्तर  देने  के  लिये  कहना  चाहता
 परन्तु  क्योंकि  बहुत  से  सदस्य  बोलने  के  लिये  उत्सुक  हैं  समय  श्राध  घंटा  बढ़ा  दिया  जाता  है

 श्री  to  दं०७  मिश्र  बुलन्द  :  मे  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूँ  cited

 में  हाईवे  का  बनाना  बहुत  जरूरी
 है  ।  इनसे  हमारे  देश  की  उन्नति  होगी  ।

 लेकिन  साथ  ही  साथ
 जो

 यह  बिल  ड्राफ्ट  )  किया  गया  है  उसके  मुताल्लिक में  दो  एक  बात
 दर्ज

 करना  चाहता  हूं  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इस  बिल  में  यह  कहा  गया  हैँ  कि  ये  नेशनल  हाईवे  (  राष्ट्रीय

 पेयजल  गवर्नमेंट  सरकार  में  वेस्ट
 ag

 चीज  हमारे  कांस्टीट्यूशनल
 )  के  पार्टिकल  ev  के  खिलाफ  जाती  है  जिसमें  लिखा  ear  है

 :

 ग्रीस  संविधान  के  प्रारम्भ  से  लेकर

 जो  सम्पत्ति  शर  श्रास्तियां  भारत  डोमिनियन  की  सरकार  के  प्रयोजनों  के  लिये

 सम्राट  में  एसे  प्रारम्भ  से  पहले  निहित  थी  तथा
 जो

 सम्पत्ति  ate  भ्रान्तियाँ  प्रत्येक  राज्य  पाल  प्रांत
 की  सरकार  के  प्रयोजनों  के  लिये  सम्राट  में  ऐसे  प्रारम्भ  से  ठीक  पहले  निहित  वे  सब  ८ 2:11

 के  क  क  क  क  क
 y

 संघ  wie  तत्स्थानी  राज्य  में  निहित  होंगी

 तो  यह  जितनी  रोड्स है
 इनकी  प्रापर्टी

 )
 वेस्ट  करती

 है  स्टेट्स  में  ।

 इसलिए  कांस्टीट्यूशन  )  के  खिलाफ  हम  इस  तरह  की  ad  इस  बिल  में  नही  ला

 सकते
 |

 इस  तरह  से  यह  डिक्लेयर  करना
 कि

 बेटिंग  का  राईट  यूनियन
 को

 होता  हम
 ट्यूशन  के  खिलाफ  जाते  हैं  ।  आप  हिन्दुस्तान  की  किसी  रोड  को  एंट्री  २३  के  मुताबिक  हाईवे

 डिक्लेयर कर  सकते  उसके  मेंटिनेंस  के
 लिये  खर्च  कर

 सकते
 उसके  लिये  रूल्स

 बना  सकते  हैं  लेकिन  आपको  यह  राईट  नही  है  कि  आप  यह  शर्ते  रखें  कि  वह  यूनियन  में  वेस्ट
 करेगी  ।  यह  तो  में  नें  कानूनी  बात  कर  दी  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  करनी  है  कि  इस  बिल  के  इलाज  2  यह  लिखा  है

 अनुसूची  में  उल्लिखित  प्रत्येक  राजपथ  सिवाय  उन  मार्गों  के  जो  नगरपालिका  क्षेत्रमें  हैं

 राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  किये  जाते  हें  ।  इसका  मतलब  यह  हैं  कि  इस  बिल  में
 जो

 सड़कें  दी  गयी  हैं

 वे
 सब

 हाईवेज  होंगे  सिवा  उस  हिस्से  के
 जो  कि

 किसी  चूंगी
 की

 हद  में  होगा
 ।  जब  ७  इलाज

 २  में  यह  डिक्लेयर  कर  दिया  कि  वह  नेशनल  हाईवे नहीं  है  तो  फिर  चरागे  श्राप चल  कर  दफा

 शप  कानून  बना  सकते  हैं
 :

 ६ 1  इस  अधिनियम में  कुछ  होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  किसी  राज्य  की  सरकार

 ऐसे  प्राधिकारी  के  साथ  जिसे  नगरपालिका  क्षेत्र  का  नियंत्रण  अथवा  प्रबंध
 सौपा

 राजपथ के
 संधारण  विन्यास के  लिये  करार कर  सकती  है  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 जिसके  मुताल्लिक  आप  a Tt ——
 २  में  कह  चुके  कि  वह  नेशनल

 हो  ने  नहीं  है  फिर
 शग

 चल  कर
 उसको

 डेवेलप  करने  के  बारे
 में

 श्राप  कैसे  एग्रीमेंट  कर  सकते हैं  ।  ऐसा
 करने  से  पहले  श्राप  उसे

 नेशनल  हाईवे  राजपथ )  feat  तो  कीजिये  ।  जब  श्राप  उसको नेशनल

 हाईवे  डिक्लेयर  कर  देंगे  तभी  श्राप  उसको  रेग्युलेट  कर  सकेंगे  उसके  लिये  रुपया  ay

 कर  सकेंगे
 ।

 जव
 तक

 श्राप  उसे  नेशनल  हाईवे  डिक्लेयर  नहीं  करते  तब  तक  श्राप  पालियामेंट
 की

 हैसियत  से
 उस

 पर  एक  कौड़ी  खर्चे  नहीं  कर
 सकते  क्योंकि  ag  लिस्ट  १  में  नहीं  कराती

 ।

 वैसे  श्राप  स्टेट  गवन मेंट  को  रुपया  दें  अगर  म्युनिसिपैलिटीज़  को  रुपया  दे ंदें ले कित  ने  हाईवे  की

 नेशन  से  निकालने  के  बाद  आपका  कोई  राइट  बाकी  नहीं  रह  इस  कानून  के  जरिये  से  कि  og

 किसी  के  arg
 भी

 उसके  बारे  में  एग्रीमेंट  करें  या  इस  पर  कोई  रुपया  खर्च  करें
 ।  श्राप  इस  चीज  को

 दफा  2  में  से  निकाल  फिर  श्राप  रेग्युलेट  )  कर  सकते  एग्रीमेंट कर  सकते  रुपया

 दे  सकते  हैं  |  श्राप  इस  क्लास  को  AAS
 )  कर  लीजिये  ।  यह  ड्राइविंग की  गलती  है  ।  में

 यह
 चीज  आपकी  मारफत  कौर  मिनिस्टर

 साहब  की
 मारफत  नफ़स  के  लिये  कह  रहा  हूं  ।  जब

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 र०  द०

 ag  किसी  बिल  को  ड्राफ्ट  करें  तो  उनको  देखना  चाहिये  कि  यह  कांस्टीट्यूशनल  के  खिलाफ  a  नहीं  जाता

 इसकी  एक  दफा  दूसरी
 दफा

 के  खिलाफ  तो  नहीं  जाती
 |

 aa
 ऐसी

 गलतियां  रह  जाती  हैं  कौर
 मेम्बरों  को  उनकी  तरफ  तवज्जह  दिलानी  पड़ती  है  ।  अफ़सरान  को  बिल  ड्राफ्ट  करते  समय  इन

 बातों  का  ख्याल  रखना  चाहिये  ।

 तीसरी  बात  में  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  जो  हाईवे  शेरशाह  के  वक्त  से  हाईवे  चली रही

 थी
 कौर  जो  कलकते  से  पेशावर

 तक
 जाती

 उस
 ग्रांड  श्व हिप जि  रोड

 को  उस
 बिल  में  नेशनल  हाईवे  करार

 नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  दिल्ली  से  इलाहाबाद  के  लिये  छोटे  से  छोटा  रास्ता  है  ।  न्ञध  नेपाल  हाईवे

 है  उस  सड़क  को  जो  कि  मुरादाबाद  होकर  जाता  है  कौर  जिस  पर  कभी  पुल  बनने  बाकी  हैं
 ।

 मुझे  इसके  बारे  में  कोई  ऐतराज  नहीं
 है  ।

 लेकिन  मेरा  एतराज  यह  हैं
 कि

 आपने  इस  ग्रांड  ट्रंक  रोड  को
 क्यों  हाईवे  में  शामिल  नहीं  किया  जो  सड़क  दिल्ली  से  बम्बई  को  आगरा  होकर  जाती  है

 जो  बरेली  होकर  जाती  है  ये  दोनों  सड़कें  चक्कर  से  हो  कर  जाती हें  ।  ग्रांड  ट्रंक  शेड  छोटे  से  छोटा
 रस्ता  है  जो  कि  फर्रुखाबाद  होते  हुए  सीधा  इलाहाबाद  को  जाता  है  ।  इसको

 आपने  नेशनल  हाईवे  नहीं  माना  है  ।  यह  सड़क  मुगलिया  जमाने  से  le  प्रंग्रेजों  के  जमाने  से  नेशनल

 हाईवे  चली  रही  है  |  लड़ाई  के  जमाने  में  सबसे  ज्यादा  ट्रेफिक  इस  सड़क  पर  से  गुजरा  है  ।  सन्

 ३४  में  यह  सड़क  सीमेंट  की  बनायी  गयी  जो  कि  दिल्ली  से  गाजियाबाद हो  कर  जाती  है  ।  जितनी

 फौजें  प्रौढ़  एम्यूनीशन  यहां  से  इम्फाल
 को

 गया  वह  इसी  सड़क  पर  होकर  गया ।  जब  वह  सड़क

 टूट  फूट
 गई  तो

 श्राप  उसको  नेशनल  हाईवे  नहीं  बनाते  क्योंकि  श्राप  सोचते  हैं  कि
 इस

 पर  बहुत  सीमेंट

 लगाना  होगा
 ।  प्रभी  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  नरौरा  गये  थे  तो  जगह  जगह  इस  सड़क  पर  गड़ढेभरे

 गये थे  ।  कल  इस  सड़क  की  हालत  खराब  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आरा  रहा  है  कि  इस  सड़क  को

 क्यों  नेपाल  हाई  वे  करार  नहीं  दिया  जाता  |  इस
 पर  अलीगढ़  का  कल्चर  सेंटर  जहां  पर

 सिटी  भी  है  ।
 कर

 इस
 सड़क  पर  कानपुर  है

 जो
 कि  बहुत  बड़ा  कामर्शियल  सेंटर  है

 ।  यह

 सड़क  दिल्ली  श्र
 कानपुर

 को  जोड़ती है  ।
 कानपुर  से

 दिल्ली
 के

 लिये  सारा  ट्रेफिक  इसी  सड़क  पर

 से  हो
 कर

 पास  होता  हैं  क्योंकि
 यह  सबसे  छोटा  रास्ता  है

 ।  बड़े  रास्ते  से  कौन  ज्यादा  पेट्रोल  जला  कर

 जाना  चाहेगा  |  इसी  सड़क  पर  फतेहगढ़ की  छात्र नि है  |  प्यार  श्रापको  वहां  से  दिल्ली  फौज  बुलानी

 हो  तो  प्राय  इस  सड़क  से  ही  सबसे  जल्दी  बुला  सकते  हैं  ।  यह  सड़क  फौजी  लिहाज  से  ate  कमर्शियल

 लिहाज  से  महत्वपूर्ण  है  लेकिन  फिर  भी  इसे  नेपाल  हाईवे  में  नहीं  ले  रहे  हैं  ।

 में  यह  करूंगा  कि  मिनिस्ट्री  इस  बात  पर  गौर  करे  ।  मेंने  तो  भ्रमेंडमेंट भी  दिया  लेकिन

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  मिनिस्टर  साहब  उसे  मंजूर
 भी

 करेंगे  या  या  मुझे  उसे  मूव  करने  का  मौका
 at  मिलेंगी  या  क्योंकि  मैं  राज  ही  पाया  हूं  कौर  राज  ही  उनका  टेबिल  किया  है  ।  लेकिन  मगर

 वह
 न

 भी  मंजूर  करें
 तो

 मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  ।  हमारा  काम  होना  चाहियें
 ।  अगर  प्रा पका  अपील

 करे  तो  श्राप  कबूल  कर  सकते  हें
 ।

 में  करूंगा  कि  इस  सड़क  को  नोटिफाई

 कर  दिया  जाय  क्योंकि  यह  बहुत  इम्पार्टेट  )  सड़क  है  कौर  नेशनल  हाईवे  होनी

 चाहिये  ।  में  हक प्र ौर  कोई  बात  इसके  मुताल्लिक़  नहीं  कहना  चाहता  |

 चौथी
 बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि
 wa  दुनियां  अदल  रही  है

 ।
 हवाई  जहाज  चलनें

 aa  तो  इन  सड़कों  का  हवाई  जहाज  से  भी  ताल्लुक  पड़ेगा  |  इसके  लिये  आपको  सोचना  पड़ेगा  ।

 इसके  लिये  जर्मनी  वगेरह  के  meat  जो  कुछ  किया  गया  हैं  उसको  देखना  होगा  श्राप  जानते  हैं  कि

 जब  हवाई  जहाज  उड़ता  है  तो  कभी  कभी  उसका  तेल  खत्म  हो  जाता  है  ,  मदीन  खराब  हो  जाती

 रास्ते  में  उतरनें  के  लिये  मजबूर  हो  जाता  है  we  ऑक्सीडेंट्स  भी  हो  जातें  हैं  ।  हाईवे  जीतने  हैं  उनके

 सहारे  पर  श्रासमान  में  हवाई  जहाज  उड़ा  करते  हैं  ।  इसलिये  इन  सड़कों  पर  बीस  मील

 के  फासले  पंद्रह  मील  के  फैसले
 रनवेज  बनाये  जायें  |  वहां  पर  एक  फर्लाग  के  एरिया

 में  कोई  दरख्त न  लगाया  जायें  ,  उस  को  बिल्कुल  साफ  रखा  जाये  ताकि  हवाई  जहाज  चलानें  वाले

 पाईलटों
 को

 यह  मालूम  रहे  कि  इन  इन  सड़कों  पर  उतरने
 की

 जगह  हैं  ग्रोवर  बजाये  किसी  नदी  पर
 या

 घाटी  में  उतरने  के  बजाय  वे  इन  सड़कों  पर  उतरें  ।  इन  सड़कों की  सीमेंट  की  हार  को  जरा  मोटा
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 करना  पड़ेगा  जिसमें  कि  वह  हवाई  जहाजों  से  उतरने  से  खराब
 न

 हो  सकें
 ।

 राज  जिस  तरह  से  शरीक

 रेल  रोड  कोऑर्डिनेशन  है  उसी  प्रकार  रोड  एयर  का  भी  कोऑर्डिनेशन  होना  चाहिये
 |

 यह  दो  तीन  बातें  श्राप की  सेवा  में  निवेदन  करने  के  बाद  में  एक  चीज  कौर  कहना  चाहता

 हूं  आपने  इस  बिल  में  लिखा  हैं  कि  जिस  म्यूनिसिपैलिटी  की  आबादी  २०,०००  हो  उस  Fi  इस

 बिल के  लिये  म्यूनिसिपल  एरिया  माना  जाय  ।  में  ast  करना  चाहता  हूं  कि  छोटी  भ्राबोदी  की  कोई

 म्यूनिसिपैलिटी  किसी  हाईवे को  मेनटेन  नहीं  कर  सकती हें  ।  arc  आपकी  मंशा  यह  है  कि

 म्युनिसीपैलटियाँ  ही  हाईवे  को  मेनटेन  at  तो  एसा  वहीं  म्यूनिसिपैलिटीज़  कर

 सकती है  जिन  की  माली  हालत  बहुत  भ्रमणी  हो  ।
 इस

 लिये  मेरा  श्रमेंडमेंट  है  कि  जिस

 म्यूनिसिपैलिटी  की  आमदनी कम  से  कम  एक  लाख  की  हो  उसी  को  जिम्मेदारी दी  जाय  कि  वह

 अपनी  हृद  के  प्रदर  हाईवे  को  मेनटेन  करे  कौर  उसका  फायदा  उठा  श्राप  बजाय  श्राबादी  के

 आमदनी  बेसिस  को  मंजूर  कर  लें  कौर  इसी  बेसिस  पर  म्यूनिसिपल  एरियाज  से  कंट्रैक्ट  करें  कि  इतने

 हिस्से  की  जिम्मेदारी  तुम्हारी  रहेगी  कौर  तुम
 को

 यह  हाईवे
 मेनटेन

 करना  पड़ेगा  |

 यही  मेरा  कहना  है  ।  में  जानता  हूं  कि  areas
 की

 बहुत  जरूरत  है  ,  लेकिन  जो  बातें  मेंने  कुही

 हैं  उनकी  तरफ  में  उम्मीद  करता  हूं  कि  हमारे  मिनिस्टर  साहब  गौर  फरमायेंगे  वैसे  में  इस  बिल  का

 स्वागत  करता  हूं
 ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  बनारस-मध्य )  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  साथ ही
 साथ  जैसा  way  कहा  गया

 म
 भी  इससे  सहमत  हूं  कि  इस  बिल  की  steer  )  साहित्य की

 दृष्टि से  बहुत  उच्च  श्रेणी की  नहीं  है  ।  श्राप  आखिरी  पेज  पर  पायेंगे  कि  एक
 पैरा  एक  सेंटेन्स  )

 का  ह  ८  लाइन  का  एक  परा  €  लाइन  का  दूसरा पैरा  इसलिये  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जब

 कभी  किसी  बिल
 का  ड्रेफ्टिग

 किया  जाय  तो  साहित्य  का  भी  ध्यान  अ्रवश्य  रखना  चाहिये  ।

 री  बात
 जो

 मुझे  यह  कहनी  है  कि  जहां
 तक

 राजपथों  का  सम्बन्ध  है  ,  दो  दृष्टियों  से  राजपथ

 बनाये  जाने  एक  तो  आधिक  दृष्टि  से  ale  दूसरे  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  ।  aaa  ने  जो  राजपथ

 यहां  बनाये  थे  वे  अधिकतर  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  बनाये  थे  ।  श्राप  देखेंगे  कि  फर्स्ट  प्लैन  के  पहले  करीब

 २  लाख  VY  हजार  मील  की  सड़कें  प्लेन  के  समय  में  ३०,००० मील  सड़कें  श्र  बनी  |  इस  प्रकार

 से  चलते  चलत
 अब

 हमारे  यहां  २  लाख
 ७४

 हजार  मील  के  करीब  सड़कें  हैं  ।  श्राप  को  आश्चर्य

 होगा  कि  जो  हाईवे  इस  बिल  में  दिये  हुए  हें  वह  ३  लाख  ५३  हजार  मील  की  सड़क  में  सिफ॑  १३

 हजार
 ८

 सौ  मील  हैं  ।  जहां  साढ़े  तीन  लाख  मील  सड़कों  का  निर्माण  son  वहां  नैशनल  aaa

 कूल  १३  हजार  ८  सौ  मील  इस  बिल  से  यह  भी  जाहिर  हैं  कि  €  0.0  मील  की  मीटिंग
 fara  मगर  मीटिंग  सिक्स को  मिला  लिया  जाय  तो  यह  संख्या  १४  हजार  ७  सौ

 मील  से  भ्रधघिक  नहीं  होगी
 ।

 इसलिये  मेरा  कहना  यह  है  कि  जैसा  कि  मेरे  लायक  दोस्तों  ने  कहा  है
 नेपाल  हायवेज  की  संख्या  अ्रधिक  करनी  चाहिये  ।  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  उन  की  संख्या  अधिक

 पैनी  चाहिये  ।

 ग्  कि  पहली  योजना  के  पहले  इस  संबंध  में  ६  करोड  रुपये  खर्च  किये  गये  कौर

 फस्ट  प्लैन  में  २७  करोड  रुपये  इस  के  वास्ते  रुपये
 गये

 ।
 सेकन्ड

 प्लैन  जो  प्रापर  बनाई  हैं

 उस  में  सिफ  yy  करोड़  रुपये  नैशनल  हाइवेज  के  रखे  गये  है  ।  इस  साल  में  जो  बजट

 आपने  पेश  किया  है  उसमें
 ४

 करोड  ६५  लाख  रुपया  आपने  मेंटनेंस  के  लिये  रखा है  ६  करोड

 रुपये  में  से  अगर  यह  रक्कम  निकाल  दी  जाये  तो  साढ़े चार  करोड
 रुपया

 आपने  नैशनल  हाईवे

 के  विकास  के  लिये  wea  है  मेरा  यह  कहना  है  कि  सागर  श्राप
 को  नेशनल  हाईवे  बनाना है

 तो  श्राप  को  सुरक्षा
 की

 तरफ  भी  ध्यान  देना  होगा
 ।  इस

 बिल
 को

 देखने  से  मालूम  होता  है  कि

 कल  ३४  हैं  ।
 इन  ३४  हाईवे में

 से  जो  ि. लनिय हवज  सीमांत  को  स्पर्श  करते  हैँ  उन

 संख्या  fag
 ७  ह  श्र  जो  सीमांत  से  कुछ  दूर  पर  उनकी

 संख्या कुल  ३  तो  ३४  में  से
 केवल

 २०  हाईवे  ऐसे  हे  जिनको  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  बनाया

 गया  माना  जा  सकता  जिनका  उपयोग  श्राप  हिन्दुस्तान  पर
 आक्रमण

 के  समय  कर  सकते  है  ।
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 रघुनाथ

 में  ग्रुप  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सुरक्षा
 की

 दृष्टि  से  ग्रुप  पूर्व  राजस्थान  को
 लीजिये

 ।

 जैसे  मेरे  लायक  दोस्त  नें  कहा  वहां  से  fas  एक  मागं  जाता  है  ।  नगर  राजस्थान के  पर

 या  कच्छ  केदार  बर  फौज  बलानी  है  तो  श्राप  इस  नक्शों  को  देखकर  बतलाइये  कि  फौज़  को

 कैसे  बुलायेंगे
 ?

 इस  वास्ते  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  दो  दृष्टियों  से  हाईवेज के  विकास  के
 ऊपर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  at  सुरक्षा  की  दृष्टि  सरकार  के  सामने  पहले  होनी  चाहिये  ।

 जो  भी  रुपया  श्राप  हाईवेज  पर  खर्च  करें  वह  सीमांत  का  ख्याल  करके  खर्च  कियाਂ  जाना  चाहिये  ।

 मे  सरकार  का  ध्यान
 इस

 कौर  ates  sald sc fc  करना  चाहता  हूं  कि  सीमांत  के  ऊपर  जितनी  रोड्स
 हैं चाहें  वे  स्टेट  की  रोड  हों  या  म्यूनिसिपैलिटी की  हों  ,  उन  को  हाईवे में  कामिल कर  लेना  चाहिये  ।

 में  आपको  यह  भी
 बताता  हुं  कि  जैसे  कि

 जी०  टी ०  रोड  हैं  ,  इसको  चन्द्रगुप्त  मौत  नें  पहले  पहल  बनवाना

 शुरू  किया  था  कौर  देर  शाह  सुरी  नें  इसको  कम्पलीट  किया  था  कौर  यातायात  आरम्भ  किया  था
 ।

 लेकिन  जैसा  कि  मेरे  माननीय  दोस्त  नें  कहा  कि  कानपुर  से  लेकर  गाज़ियाबाद  तक  की  जो  सड़क

 जो  प्राचीन जी  ०  टी  ०  रोड  थी  ,  इसको  अगरा  की  तरफ  डाईवटं  कर  दिया  ,  यानी  पागलखाने की  तरफ

 जो
 मुगल  रोड

 थी
 वह  नीर  इलाहाबाद  जाती

 थी
 लेकिन  श्राज  इस  सड़क

 को
 प्राप्त  डाईवटं

 कर  दिया  है  इसको  इलाहाबाद  में  न  मिला  करके  कानपुर  में  मिला  दिया  है  ।  मुगलों  ने  इस  सड़क
 को  इसलिये  बनवाया  था  कि  फौजें  जब  मार्च  करती  थीं  तो  यमुना  के  किनारे  किनारे  होकर  जाती  थीं

 कौर  उनको  पानी  मिल  सकता  था  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मुगल  रोड  को  कानपुर  के  साथ
 जायन

 न  करके  श्राप  इसको  इलाहाबाद  के  साथ  मिला  दें  तो  यह  सामरिक  दृष्टि  से  अच्छा  होगा  ।

 हमारी  सीमा  जो  है  वह  ईस्ट  पाकिस्तान  तथा  वेस्ट  पाकिस्तान  के  साथ  मिलती  ह  ।

 नेपाल  में  गोरखपुर  से  लेकर  नौतनवा  कौर  लुम्बिनी  तक  यह  सड़क  है  ।  कितना  ही  रुपया  हम  इन

 सड़को  का  जाल  बिछाने  के  लियें  खां  कर  रहे  हे  ।  जब  ऐसी  बात  है  तो  फिर  लुम्बिनी तक  हमारा

 राजपथ  क्यों
 न  हो

 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  है  ।  लुम्बिनी  नौतनवा  से  केवल  चार  मील  के

 फासले पर  है  ।  गोरखपुर तक  राजपथ  हैं  |  भ्रमर  श्राप  लुम्बिनी  तक  राजपथ  बना  दें  तो  बहुत  ही

 बरच्छा  होगा  ।  इस  काम  के  लियें  श्राप  को  बौद्ध  जयन्ती  के  सिलसिले  में  जो  समारोह  हो  रहे  हैं  ,

 उसमें  से  भी  कुछ  झ्रामदनी  हो  जायेगी  |

 रब  में  दो  तीन  कौर  सड़कों  को  राजपथ  घोषित  करनें  के  बारे  में  देना  चाहता  हूं  ।  एक

 तो  नानपारा  से  नेपालगंज  तक
 की

 सड़क  दूसरी  पूर्णियां  से  जोगबनी  कौर  तीसरी  समस्तीपुर  से

 जैनगर तक  की  सड़क  है  ।  इन  तीन  सड़कों  को  यदि  arg  राजपथ  घोषित  कर  दें  तो  नेपाल  की  सीमा

 पूरी हो  जाती है  ।  इसी  प्रकार  से  नेपाल
 की

 सीमा  पर  कमसे  कम  एक  सीधी  सड़क  होनी  चाहिये

 कि
 जो

 कि  कम  से  कम
 Yoo

 मील  कमी  होगी
 ।  अगर  यह  सड़क  जो  कि  बिहार  ae  उत्तर  प्रदेश  की

 उत्तरी  सीमा पर  बन  जाये  तो  कभी  भी  आपत्तिकाल  में  यह  सड़क  हमारे  लिये  लाभदायक  सिद्ध

 हो  सकती है  ।

 एक  सुझाव
 क्रो

 देना  चाहता  हूं
 ।

 प्राय  मुरादाबाद  से  म्रम्बला  तक  के  रास्ते
 को

 देखिये
 |

 इस  वक्त  लखनऊ  से  हमारा  राजपथ  शुरू  होता  है  शर  मुरादाबाद  कर  स्टाप  हो  जाता  है  |

 फिर  वहां  से  दिल्ली  चला  जाता  है
 ।

 में  शाहनवाज  खां  साहब  से  कहूंगा  कि  अगर  बाप

 सहारनपुर  कौर  अम्बाला  को
 एक

 साथ  जोड़ों
 तो

 न  का  फार्म
 भी

 उसमें  श्रा  जायेगा  कौर  साथ  ही
 साथ यह  एक  बड़ा  ही  सुन्दर  राजपथ  आपके  पास  हो  जायेगा  |  इस  वास्ते  में  यह  कहना  चाहता

 कि  जब  राजपथ  बनाने  की  बात  तो  इसे  ars  सैनिक  दृष्टि  से  देखें  कौर  इसी  को  दृष्टि  में  रख  कर
 बनायें  ।  में  यह  भी  कहना

 fe  इस  मैप  में  जो  यह  रोड
 दी

 हुई  है  (2)

 इसको  आपको  सीमा  तक  लें  जाना  चाहिये
 ।

 श्राप  जानते  ही  हें  कि  पाकिस्तान  हर  रोज़  हमें  ay

 देता  है  att  सैनिक  तैयारियां  भी  कर  रहा  है  कौर  हमें  इस  चीज  को  नहीं  भूलना  चाहिये  ate  इसको
 भी

 दृष्टि  में  रख  कर  राजपथ  कायम  करने  चाहियें
 ।

 में  यह  इसलिये  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमें  किसी  पर

 प्राण  करना  है  बल्कि  इसलिये  कह  रहा  हुं  कि  हमें  weal  रक्षा  करनी  है  ।
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 श्री  मित्तल :  )
 :

 श्रीम।न  ,  इस  विधेयक  के  लिये  में  माननीय  मंत्री  को  मोटर  गाड़ी

 विधेयक  के  तुरन्त  बाद  प्रस्तुत  करनें  के  लिये  बधाई  देता  हूं
 ।

 इस  विधेयक  के  संभाव्य इतन

 विशाल  हें  कि  इस  विधेयक  के द्वारा  हमारी  दरिद्र  wet  व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  सब  से  बड़े  श्रमिक

 तत्व  का  समाधान  हो  जाता  है  ।  अपना  विचार  है  कि  हमनें  स्थल  परिवहन का  बहुत  ही  कम

 विकास  किया  हैं  ।  इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  हे  कि  स्थल  परिवहन  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।

 यदि  यह  समझा  जाये  कि  इस  विधेयक  को  afer  विस्तृत  बनानें  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये

 पर्याप्त  अधिकार  नहीं  है
 तो

 मेरे  विचार  मे  उन्हें  रिक  भ्र धि कार  लेनें  चाहिये
 ।

 यह  सच  है  कि

 हमारा एक  स्थानीय  सर्विधान है  ।  इस  संसद्  का  यह  उद्देश्य  होना  चाहिये  कि  संविधान  को  art  की

 अपेक्षा  अधिक  एकरूपी  जाये  तभी  हम  a  व्यवस्था  का  उचित  रूप  से  विकास  कर

 यदि  परिवहन  की  कठिनाइयों  के  कारण  हम  अपनी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  भली  प्रकार

 ताग  न  कर  सकें  तो  इस  योजना  का  लाभ  क्या  होगा
 ?

 मेरा  यह  विश्वास  है
 कि

 यदि  राष्ट्रीय  राजपथों
 को  ठीक  प्रकार से  बनाये  रखा  जाये  कौर  धीरे  धीरे  उनका  विस्तार  किया  जाये  तो  सामान  तथा

 यात्रियों  को  art  ले  जानें  के  लिये  रेलवे
 की

 क्षमता  में  जो  कमी  है  वह  स्थल  परिवहन द्वारा  पूरी

 हो  सकेगी  इसलिये  हमें  स्थल  परिवहन  को  प्रोत्साहन  करना  चाहिये  ।  wit  इसका  विकास  करना

 चाहिए  ।

 हम  राष्ट्रीय  राजपथों  पर
 जो

 रुपया  खर्च  करेंगे  वह  शुभ  कायें
 पर

 खर्च  की  गयी  रकम  होगी
 क्योंकि  उससे  हमारी  भ्र थे व्यवस्था  के  विकास  में  सहायता  होगी  |

 एक
 प्रौर

 कठिनाई  बड़े  तथा  छोटे  पुलों
 की

 कमी  है  ।  हमारी  सड़कों  पर  are  जो  मोटर
 गाड़ियां  या  डीजल  से  चलने  वाली  मोटरें  चलती  हें  वे  पांच  ay  पहले  चलने  वाली  मोटरों  से  अधिक

 भारी है
 ।

 इसलिये
 जब

 तक  बड़े  तथा  छोटे  पुलों  को  मज़बूत  नहीं  किया  जाता  नये  सिरे  से  नहीं

 बनाया  जाता  ,  हम  स्थल  परिवहन  का  लाभ  नहीं  उठा  सकेगें  ।

 हम  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  पुरी  कर  चुकें  हैं  श्र  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  प्रारम्भ  कर  रहे

 हैं  ।  यदि  परिवहन  कीਂ  समस्या  wat  भी  समस्या  ही  बनी  रही  तो  यह  हमारी  भावी  योजनाओं  के

 मार्ग  में  एक  बड़ी  रूकावट  होगी  ।  परन्तु  हम  स्थल  परिवहन  के  विकास  द्वारा  राज पथों  से  समस्या  का

 समाधान  कर  सकते हें  ।

 tat  बंसल
 )

 :  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करनें  पर  में  रेलवे  तथा

 परिवहन  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  ।

 में  माननीय  मंत्री का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  झार्काधित करता  हूं  कि  गढ़मुक्तेदवर  के  निकट

 राजपथ  संख्या  २४  पर  कोई  भी  पुल  नहीं  है
 ।

 वर्षा  ऋतु  में  ग्रोवर  विशेषरूप  से  गंगा  में  बाढ़  पर

 कार  या  ट्रक  को  रेलवे  डिब्बे  में  लाद  कर  दूसरी  दौर  पहुचाना  पड़ता  है
 ।  भी  लोगों को

 अपनी  गाड़ियां  नौका  द्वारा  दूसरी  ae  ले  जानी  पड़ती  है  ?  इसलिये  मेरा  सुझाव  हे  कि  गढ़मुक्तेरवर

 मे  सड़क  का  एक  पूल  बनाया  जाना  चाहिये
 ।

 श्री  श्लगदान  :  हम  इस  पर  पहले  ही  कार्य  प्रारम्भ कर  चुके  हैं
 ।

 शी  बंसल :  धन्यवाद  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  हैं  कि  जितनी भी
 सीमान्त  सड़कें  सम्बद्ध हों  बनाई  जानी  चाहिये  ।

 यह  सड़कें  साजिश न  हो  कर  कांटे
 की  प्रा का र  की  होनी  चाहिये  ।  मेरा यह  सु  पद  है  कि  मोरादाबाद

 से  अ्रत्मोड़ा  कौर  चम्पावत  जानें
 वाली

 सड़ेक  को  राष्ट्रीय  राजपथ  में  परिवर्तित  किया
 जाये

 ।

 a  ग्रेजी  में  । ह क |

 3-212  L.S./56



 १०१०  राष्ट्रीय  राजपथ  विधायक  १३  भ्रमित  १९४५६

 जहां  तक  राजपूताना का  सम्बन्ध  है  वहां  प्रथम  जान  सड़क  को  छोड़कर कोई

 राष्ट्रीय  राजपथ  सिंह  |  इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  दिल्ली  को  रिवाड़ी  या  झज्जर  के  द्वारा  बिकन ेर
 से  मिलाया  जाना  च।हिये  |  यह एक  महत्वपूर्ण  राजपथ  होगा  कौर  जितनी  जल्दी यह  काम  शुरू  किया

 जाये  उतना  ही  अच्छा  होगा  ।

 विभिन्न  राष्ट्रीय  राजपथों  द्वारा  यात्रा  करते  समय  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  पर  तो  दोनों  भर  पेड़

 होते  हैं  at  कुछ  पर  पेड़  बिल्कुल  नहीं  होते  हैं
 ।

 में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सड़क  के  दोनों  पेड़

 लगानें  का  उत्तरदायित्व किस  पर  होता  है  ।  पेड़ों  से  न  केवल  सड़कें  ठंडी  रहती  हें  बल्कि  उनकी  प्रविधि

 में  भी  वृद्धि  होती  हैं  ।

 में  श्री  रघुनाथ  सिंह  कौर  एक  अन्य  माननीय  सदस्य  के  इस  सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं  कि

 दिल्ली  से  एन पुर  जानें  वाली  सड़क  को  अवश्य  ही  राष्ट्रीय  राजपथ  का  रूप  देना  चाहिये  |  इस  सड़क
 पर  भ्रत्यधघिक  यातायात  रहता  है  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |

 मेरे  विचार  से  परिवहन  मंत्री  ने  स्वयं  इस  बात  को  स्वीकार किया  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना
 की  nafs  में  रेलवे  ere  समस्त  यातायात का  बोझ न  उठाया  जा  सकेगा  |  उनकी  अपनी  गणना  के

 अ्रनुसार भी लगभग भी  लगभग  २०  से  ३०  प्रतिशत  को  परिवहन  के  न्य  साधनों  से  ले  जाना  होगा  ।  इसलिये

 जितनी  जल्दी हम  अपनी  सड़कों को  मज़बूत  बनायेंगे  उनका  विस्तार  करेंग  उतना  ही  राष्ट्र

 के  लिये  अच्छा होगा  |

 डा०  ५  चन्द्र  )
 :
 मेरे  पुजवाता  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बिल  का  महत्व

 पहले  ही  बता  दिया  है  ।  यह  एक  तथ्य  है  कि  हर  एक  देश  जिस  ने  तरक्की की  अपनी  सड़कों
 को  बहुत  अच्छा  बनाया  है  शौर  उनकी  बहुत  डेवलपमेंट  )  की  है  ।  माल  के  यातायात के
 लिये  भी  स्ट्रेटेजिक  पांयट  राज  व्यू  दृष्टिकोण  से  )  हर  एक  देश  ने  अ्रपनी  सड़कों को  डेवलप

 किया है
 कौर  उनको

 बेहतर  बनाया  है
 ।

 इसलिये  इस  बिल  का  बहुत  महत्व  है
 ।

 मुझे
 याद

 है
 कि

 aa  हिटलर  नें  जमनी  में

 पदापंण

 किया  उसने  सबसे  पहला  काम  यह  किया  था  कि  देश  के  एक  कोने

 से  दूसरे  कोने  तक  भ्रमणी  सड़कों का  जाल  बिछा दिया  था  ।  यह  अलग  बात  है  कि  बाद  में  उसको
 उनकी  बजह  से  नुकसान  भी ear  जब  अमरीकन  आर्मी  के  टेक्स  वहां

 तो
 वे  बहुत  जल्दी

 शर  बहुत  झ्रासानी  से  देश  के  ग्रन्थ  तक  पहुंच  गये  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चालीसगांव  से  एक  सड़क  श्रौरंगाबा
 द

 श्र  एलोरा  तक  जाती  ।  वह  एक  पहाड़  में  से  गुजर  कर  कराती  है  ।  उस  पर  काफी  ट्रैफिक  )
 भ्राता  जाता हैं  शर  वह  दो  घंटे  का  रास्ता  है

 ।
 समझता  हुं  कि  नगर  यह  रोड  नैशनल  रोज़

 राजपथ )  में
 शामिल

 कर  ली
 तो  एलोरा  को  जानें  वाले  टूरिस्ट ट्रैफिक (  पर्यटक  यातायात )

 को
 बहुत  सहायता  मिलेगी

 ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  चिटगांव  हट नूर  ,  उत्तम  घाट  ,  एलोरा

 और  औरंगाबाद  तक  जाने  वाली  चालीस  मील  के  रास्ते  को  चौड़ा  कर  दिया  जाये  ।  इससे  गांव  के

 लोगों  को  भी  बैलगाड़ियों  में  सामान  लाने  व  लें  जानें  में  आसानी  हो  जायेंगी  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  से  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  इस  सड़क  को  भी  नैशनल  हाईवे

 में
 शामिल

 कर  लिया  जायें  |

 Tat  ब्०  zo
 पांडे  श्रलमोड़ा-उत्तरपूवे  )

 :  सभापति  मेरी  केवल  एक

 शिकायत  है  कि  सड़क  संख्या  २४  से  आरम्भ  हो  कर  तानकपुर  ,

 धारचूला  होकर  तिब्बत  में  गारबियांग
 प्रो

 तरलकोट
 तक

 जानें  वाली  सड़क  का  किसी  पूर्व  वक्ता
 ने

 जिक्र नहीं  किया  यह  एक  सीमान्त  सड़क  है  सनौर  मानसरोवर  व  कैलादा  को  जाती  है  ।  लगभग

 एक  करोड़  रूपये के  मूल्य  को  व्यापार  वस्तुएं  तथा  तीर्थयात्री  महत्वपूर्ण
 सड़क  से ns  me

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १३  VENK  राष्ट्रीय  राजपथ
 विधेयक  १०११

 इस  पर  सैना  का  पहरा  है  तथा  सम्भव  है  कि  झगड़े  की  स्थिति  में
 स

 रकार  को  कभी  इसका  प्रयोग

 करना  पड़े  ।  यह  सड़क  इस  योजना  में  तो  दिखायी  नहीं  देती  ,  तराशा  करता  हूं  कि  यह  अगली

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  ली  जायेगी  तथा  इसे  राष्ट्रीय  राजपथ  बना  दिया  जायेगा  ।

 श्री  श्रलगेशन :  इस  विधेयक  को  जो  भ्रत्यधिक  समर्थन  दिंया  है  उसके  लिये  में  भ्रत्यधिक  झ्राभारी

 इस  विधेयक को  विभिन्न  स्थितियों से  हो  कर  चरागे  बढ़ाने  के  लिये  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  रत्तन

 ने  जो  झ्राशीर्वाद  दिया  हैं  ,  उससे  में  विशेष  रूप  से  प्रसन्न  हूं
 ।

 जैसा
 कि

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  लिंगम

 ने  कहा  है  ,  राष्ट्रीय  राजपथों  की  एक  योजनाबद्ध  व्यवस्था  करने  का  वास्तविक  बहुत  पहले  प्रारम्भ

 हो  चुका  इस  समय  हम  यह  चाहते  हैं  कि  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके  लिये  सभा  स्वीकृति  दे  दे  ग्र

 कार्यों  की  वर्तमान  स्थिति  को  संविधि  द्वारा  मान्यता  दे  दे  ।  जो  सड़कें  प्राजक  राष्ट्रीय
 पथ  मानें  जाते  हैं  उन्हें  चुनने  तथा  उनका  विकास  करने  का  विनिश्चय

 तो
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रारम्भ  होने  से  भी  पहले  कर  लिया  गया  था  ।  परन्तु  १९४७ १९४५१  के  बीच इस  सड़क

 व्यवस्था  में  बहुत  थोड़ी  प्रगति  हुई  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  राष्ट्रीय  राजपथ  व्यवस्था का  विकास  करने  में  वस्तुतः

 एक  कदम  उठाया  हैं  ।  इस  भ्रादर्श  की  प्राप्ति  में  परिवहन  मंत्रालय  के  समक्ष  कठिनाईयां

 थीं  ?  बहुत  सी  सड़कें  परस्पर  मिली  हुई  नहीं  हैं
 ।

 यद्यपि  मानचित्र  में  आपको  रेखा  दिखाई

 परन्तु  वास्तव  में  वे  सड़कें  विद्यमान  नही  हैं  मंत्रालय  का  प्रथम  उद्देश्य  इन  सड़कों
 को

 बनाना
 था  ।  चम्बल  शादी  जैसी  बड़ी  बड़ी  नदियों  पर  पुल  बनाने  की  समस्या

 थी  ।  इसके  अतिरिक्त  सभा  का  ध्यान  सड़कों  के  तल  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  की  कौर  दिलाया

 गया
 ।

 प्रथम  योजना  काल  में  यह  काम  काफी  हो  गये  थे
 |

 उक्त  काल  में  हमनें  ७२  बड़े  पुलों  का  निर्माण

 आरम्भ  किया
 ।

 उनमें  से  ३०  बड़े  पुल  बन  च ने ्र किं ए  तथा
 शेष  पुलों  पर  काम  हो  रहा  है  |  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  प्राय  ७२  पुलों  का  निर्माण  आरंभ  किया  जायेगा  ।  हमारा  विचार  पांच  वर्ष

 में  ६०  बड़े  पुल  बनाने  काह  |  कुछ  काम  शेष  रहेगा  वह  तृतीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  किया
 द्वितीय  योजना  काल

 की
 समाप्ति  तक  एक  तो  ब्रह्मपुत्र  पर  दूसरा  गंगा  पर  पुल  का  काम

 न  होगा  ।  जहां  तक  ब्रह्मपुत्र पर  पुल  का  सम्बन्ध हैं  ,  हम  इस  बात  की  जांच  पड़ताल  कर  रहे  हें  कि

 हम उस  पर  पुल  बना  सकते  हैं  या  उसके  नीचे  सुरंग  बना  सकते  हैं  ।  गगां  पर  पुल  कहां  बनाया
 इस  बात  पर  उस  समय  विनिश्चय  किया  जायेगा  जबकि  फरका  बांध  पर  विचार तथा  विनिश्चय

 होगा
 ।

 इसके  में  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  योजना  काल  में  हम  नागपुर  योजना

 में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  चुके  होंगे
 ।  राज्य

 सड़कों  ,  कड़े  प्रो  मुलायम  धरातल  वाली
 सड़कों ,  इरादी  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  निर्धारित  किया  गया  है  ,  वह  हम  द्वि  तीय  योजना  बेअन्त  तक

 पूरा कर  लेगें  ।  द्वितीय  योजना  काल  के  ग्रस्त  में  कोई  भी  गांव  समीपतम  जिला  सड़क  a  पांच

 मील  से  अधिक  दूर
 न

 होगा  ।  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथों  की  लम्बाई  केवल  लगभग
 १३,०००  मील  है  प्रौर यह  बहुत  थे न्मिह  |  में  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  में  चाहता हूं  कि  साननीय  सदस्य

 उन्हें  दिये  गये  मान  चित्र  का  अवलोकन  करें  ।  मानचित्र में  मोटी  लाल  रेखायें  दी  गई  हैं  जो  देश  में

 राष्ट्रीय  राजपथों  को  बताती  हैं  में  चाहता हूं  कि  इस
 मानचित्र

 में  ऐसी  ak  लाल  रेखायें

 तथा  बहुत  ही  सौभाग्य  का  दिन  होगा  जब  हम  यह  करेंगे  ।

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  उन  वित्तीय  बांटो  की  जांच  करें  जो  राष्ट्रीय  राजपथों  के  लिये

 किये  गये  हैं
 ।

 यदि  मुझे  नागपुर  योजना  के  राष्ट्रीय  राजपथों  सम्बन्धी  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  करनी  हैँ  तो

 मेरे  पास  कम  से  कम  २००  करोड़  रुपये  होनें  चाहिये
 |

 परन्तु  प्रथम  योजना  से  पहलें  मुझे  केवल  ६

 करोड़  रुपये  दिये  गये  थे  प्रो  प्रथम  योजना  काल  में  पूंजी  व्यय
 २७

 करोड़  से  कुछ  भ्रमित  कर  |

 द्वितीय  योजना के  लिये  केवल  yy  करोड़  रुपये  नियत
 किये

 गये  यह  बात  महसूस  की

 जायेगी
 कि

 अन्य  सड़कों
 को

 राष्ट्रीय  राजपथ
 न

 बनाने  का  एक  मात्र  कारण  अपेक्षित  वित्त का  प्रभाव

 =  |
 लल  र  ऋ  न

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 अलगेशन

 हमनें  बनिहाल  ata के  निर्माण  का  महत्वपूर्ण  आरंभ  दिया
 हैं

 यह  एक
 mater  कार्य  है  श्रौरपूरी  होने  पर  यह  संसार

 में  एक
 सबसे  लम्बी  सुरंग

 होगी  ।  इस  में  प्रत्येक  एक  कौर  के  यातायात  के  लिये  दो  ट्यूब  होंगे
 तथा

 इसमें  प्रकाश

 व  जंगलों की  व्यवस्था  होगी  |  ऐसी  सुरंगें  हमारे  देश  में  नहीं  हैं  ।  ara हैं  कि  पहली  टयूब

 नवम्बर  या  दिसम्बर  के  पन्त  तक  पूरी  हो  जायेंगी  तथा  दूसरी  ट्यूब भी  Sec F WRT Gh aT के  पन्त  तक  या

 उसके  पास  पुरी  हो  जायेगी  ।  इस  सुरंग  के  पुरे  होनें  पर  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  उरई  के  पास  हमारे

 सीमान्त  तक  हमारी  एक  सर्वऋतु कालीन  सड़क  तैयार  हो  जायेगी  ।  हमारी  सीमान्त सड़कों  भ्र

 युद्धावश्यक  सड़कों  का  बार  बार  निर्देश  किया  गया  था  ।  यह  बात  कहनें  में  कोई  लाभ  नहीं  है  कि

 ये  सड़कें  ,  जिनके  लिये  श्रावस्ती  नहीं  कि  वे  हमारी  के  समानान्तर  ही  हों  ,  सारे  युद्धावव्यक

 स्थानों  तक  जाये
 ।

 इस  सुरंग  के  बनने  से  सीमान्त  तक  एक  सर्वे ऋतु कालीन  सड़क  हो  जायेगी
 ।

 यद्यपि

 हमनें  wea  सीमान्त  सड़कों  सम्बन्धी  प्रत्यक्ष  उत्तरदायित्व  नहीं  लिया  किन्तु  हमने  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  को  बहुत  ही  उदार  अनुदान  दिये  हें  तथा  सीमान्त  सड़कों  का  निर्माण  हो  रहा  है  |

 में  राष्ट्रीय  राज पथों  के  उन  भागों  के  बारे  में  कुछ  चाहता  हूं  जो  नगरपालिकांश्रों
 की  सीमाओं में  पड़ते  यह  कहा  गया  था  कि  नगरपालिकांये  इन्हें  ठीक  अवस्था  में  न  रख  सकेगीं

 वे
 भी  राष्ट्रीय  राजपथों  में  सम्मिलित  होनी  चाहिये  ।  मुझे  निश्चित  रूप  से  ज्ञात  नहीं  है  कि

 इनकी  लम्बाई  कितने  मील  है  परन्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  ६००  मील  से  भ्रमित  हें  ।  हम  इस

 बात  पर  भी  चुप  नहीं  बेठ  हुए  हैं  |
 हमनें  विभिन्न  राज्यों  को  लिखा  है  कौर  उन्हें  सुचित  किया  है  कि

 हम  नगरपालिकाओं की  सितारों  में  हो  कर  जाने  वाली  सड़कों  को  इस  दाते  पर  ग्रीन  हाथ  में  लेने

 को  तैयार  हें  कि  उनकी  चौड़ाई  उचित  रखी  जाये  प्रौर  उनके  समानान्तर  रोडਂ  aria  भी  बनायी
 जायें  |  इन  शर्तों  पर  सारी  राज  सरकारों  की  सहमति  प्राप्त  होते  ही  ,  हम  उनके  सम्बन्ध में  भी

 कुछ  कार्यवाही  कर  सकेगें
 ।

 हमें  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  की  सहमति  प्राप्त  हो  चुकी  है  सरकारों

 के  उत्तरों  की  हम  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 मेरे  माननीय मित्र  श्री  fro  ato  सिंह  नें  इस  देश  में  डीजल  घायल  के  विक्रय  से  प्राप्त  होने

 वाले  उपकर  के  बारे  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  कहीं थी  ।  उन्होंने  कहा  था
 कि

 अधिकाधिक
 मोटरगाड़ियां  डीज़ल-चालित  बनायी जा  रही  हैं  और  पेट्रोल  का  प्रयोग  भी  उतना  ही  घट

 रहा  है  |

 आजकल  हमें  पेट्रोल  ढ़ाई  भराने  से  मिलते  हें  ।  डीज़ल  घायल पर  लगायी  गयी  शुल्क  से  हमें  कुछ

 नहीं  मिलता  है  ।  हम  इस  पर  वित्त  मंत्रालय  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  कि  हमें  डीज़ल  घायल

 के  विक्रय  से  हमारा  उचित  भ्रंश  मिलना  चाहिये
 |

 मुझे  are  है
 कि

 प्रदान  के  इस  पहलू को  सभा का  जो
 समर्थन  प्राप्त हुआ  है  ,  उस  पर  वह  मंत्रालय

 भी
 यथोचित  ढंग  से  विचार  करेगा

 |

 विधेयक  के  एक  खंड  के  बारे  में
 एक

 बात  कही  गई  थी
 ।

 हम  राज पथों  से  होने  वाले  यातायात

 पर  शुल्क  लगाना  चाहते हें  ।  मुझे  संदेह  है  कि  खंड  के  भाव  को  बहुत  से  माननीय  सदस्यों ने  गलत

 समझा  है  ।  हम  कोई
 ऐसा  उपकर  नहीं  चाहते  जों  वास्तव  में  हमारे  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  होने  वाले

 यातायात  में  बाधक हो  ।  हमने  जिला  बोर्डों  तथा  प्राय  स्थानीय  प्रधिकारों  को  मना  कर
 दिया

 हैं
 कि  वे  हमारे  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  कोई  पथकर  न  लगायें  ।  परन्तु  नगरपालिकाओं के  क्षेत्रों  में

 लगायें

 जानें  वाली  चुंगी  तथा  सीमाकर  का  श्री  त्रि०  ना०  सिंह  ने  उल्लेख  किया  था
 |

 कराधान  जांच  आ्रायोग

 ने  इस  ६: 0 “्
 की

 जांच  की  है
 प्रौर

 हमनें  जोर  दिया  था
 कि

 हमारे  राष्ट्रीय
 राज पथों पर  होनें  वाले

 स्वतंत्र  यातायात  में  बाधक  बनने  वाली  चुंगी  कौर  सीमाशुल्क  समाप्त  कर्  दी  जायें
 |

 परन्तु
 कराधान  जांच  आयोग  हमारी  बात  न  मान  सका  ।  मेरा  ख्याल  कि  उनकी

 परिगणना  के  अनुसार  इस  साधन  से  विभिन्न  नगरपालिकांझओओं af  को  लगभग  ११  करोड़  रुपये
 की  ma  होती  है  तथा  वे  यह  सिफारिश  करने  का  साहस

 न
 कर

 सके  कि  नगरपालिकायें

 अपनी  आय
 के  इस  साधन  से  हाथ  धो

 लें  ।
 हमनें  यह  प्रश्न  परिवहन  मंत्रणा

 परिषद
 में

 उठाया  है  कौर

 हम  प्रयत्न  कर  रहे  हें  कि  इस  कराधान  को  यथासम्भव  कम  कर  दिया  जाये  |  परन्तु यह  गया

 है  कि  जहां  छोटी  नौका  रखनी  पड़ती  है  वहां  शुल्क  लगाना  पड़ता  है  कौर  जहां  नदी  पर  पुल  नहीं

 हैं  वहां  नदी  पार  करने  के  लिये  ए  छोटी  सींक  सेवा  चलानी  पड़ती है  ।  जो  शुल्क  लगाने  का
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 विचार
 है  उसका  उद्देश्य  उस  छोटी  नौका  को  ठीक  रखने

 के
 व्यय  को  पूरा  करना  है

 ।
 यह

 इसी
 कारण

 यहां  रखी  गयी  है  फिर  हमें  कुछ  स्थानों  पर  स्थायी  पुल  बनानें  पड़ते  हूं  भर  उन्हें  ठीक  रखना  पड़ता

 हैं  ।  इस  कार्य  के  व्यय  को  इन  शुल्कों  द्वारा  पुरा  करना  होता  पुलों  के  बन  जाने  पर  ये  सारे  शुल्क

 समाप्त  हो  जायेंगे  तथा  फिर  सड़क  यातायात  मे  कोई  बाधा  न  होगी  ।

 परन्तु  बनिहाल  सुरंग  के
 मामलें

 हमें  बड़े  पूंजी  व्यय  के  अ्रतिरिक्त  जिसकी  पूति  हम  इस

 ew  से  नहीं  करना  चाहते  सुरंग  में  प्रकाश  व  वायूके  उचित  श्रावागमनके  लिये  जंगलों  की  व्यवस्था
 पर  बहुत  धन  व्यय  करना  पड़ता  हैं

 ।
 स्वभाविक

 है  कि
 सुरंग  का  प्रयोग  करने  वाले  यातायात कों

 सुरंग  को  ठीक  रखने  के  व्यय  के  प्रति  कुछ  भुगतान  करना  पड़ता  है  ।  ऐसे  मामलों  के  लिये  ही  यह  उपबन्ध

 रखा  गया  हैं  तथा  इसका  उद्देश्य  इस  शुल्क  को  का  एक  साधन  बनाने  का  नहीं  है  ।

 उपमा  बनाने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  जेसा  कि  कुछ  माननीय सदस्यों

 कहा  कि  हम  नहीं  चाहते  fe  हमारे  राष्ट्रीय  राजपथ  प्रत्येक  नगरपालिका  के
 नगर से  हो कर  न  क्योंकि  ऐसा  न  होने  से  स्वतंत्र  गति  से  होने  वाले  यातायात  में  होन  वाली

 बाधाओं
 के

 कारण  बहुत  विलम्ब  होता  है
 ।

 हम  उन्हें  नगरपालिका  के  नगरों  से  कुछ  दूर  रखना  चाहेंग
 इस  दृष्टि  से  हम  उपमार्ग  बना  रहे  हैं  पौर  योजना  में  भी  लगभग  दो  से  तीन  करोड़  रुपये  तक

 इन  उप मार्गों  के  निर्माण  के  लिये  रखे  गये  हैं  ताकि  यातायात  अधिक  तेजी  से  हो  सके  ।

 जहां  हमारी  रेलवे  कौर  सड़क  ale  एक  दूसरे  को  काटते  हें  वहां  पुल  बनाने
 की

 व्यवस्था  के

 बारे  में  एक  बात  कही  गई  थी
 ।  यह  बात  सभा  में  बार  बार  उठायी  गई  है  तथा  जहां  तक  राष्ट्रीय  राजपथों

 का  सम्बन्ध  हमारा  उद्देश्य  उन  स्थानों  पर  ऊपरी  या  नीचे  पुल  बनानें  का  है  जहां  रेलवे  प्रयोग  सड़क

 ण  दूसरे
 को

 काटते  हें  ताकि  राष्ट्रीय  राजपथ  से  होने  वाला  यातायात  बाधित  रूप  से  होता  रहे  ।

 विभन्न  सड़कों  के  oat  पर  यहां  विचार  विमर्श  gar  था  तथा  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  माननीय

 सदस्यों  को  उन  सड़कों  में  त्रिदोष  रुचि  थी  जो  उनके  क्षेत्रों  से  हो  कर  जाती  हैं  ।

 में  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  मुझे  उस  प्रार्थना  से  पूरी  सहानुभूति  है  |

 महोदय  पीठासीन

 मेरे  मित्र  श्री  भक्त  इस  बात  के  बहुत  इच्छा  हैं  कि  श्री  नगर-उरी  सड़क
 की  भांति  बद्रीनाथ  जानें  वाली  सड़क  को  भी  जो  कि  एक  प्रसिद्ध  तीर्थ  स्थान  तत्काल  एक  राष्ट्रीय

 राजपथ  घोषित  जाना  चाहिये  ।  यद्यपि  हम  तत्काल  यह  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  हें

 तथापि हमने  इस  सड़क  में  सुधार  के  लिये  काफी
 किया  है  सड़क  के  श्रीनगर  से  कृति नगर  ,

 पि पल कोठी  से  जोशीमठ  खंडों  के  निर्माण  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  लगभग  ३४  लाख  रुपये

 अनुदान  रूप  में  दिये  जा  चके  हें  ।

 त्रि०  ना०  सिह  :  कुल  ३२४  लाख  रुपये
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  कुल  वच  का  यह  तो  तिहाई  भाग  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  केवल

 एक  तिहाई  खर्चे  उठाना  होगा  ।  में  भी  रकम  दे  देता  परन्तु  अरन्य  परिसीमायें भी  हैं  ।  हमने

 अलकनन्दा  शादी  पर  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  भी  भ्रनुदान  दिये  हैं  ।  हम  जो  भ्रनुदान  दे  रहे  हैं  उसकी

 सहायता  से  जब  वह  सभी  कार्य  पूरे  हो  जायेगें  ,  जिनकी  योजना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  नें  बनायी
 तो  हम  जोशीमठ  तर्क  सडक  को  ले  जायेंगे  पर  बद्रीनाथ  तक  केवल  २०  मिल  का  माग  दोष  रह

 जायेगा  ।
 श्री  बद्रीनाथ  पहुंचने  के  लिये  लोगों

 को
 चार  दिन  पैदल  चलना  पड़ता  उन्हें  पिपिलिकोटी

 नामक  स्थान  पर  रुकना  पड़ता  कौर  फिर  पैदल  यात्रा  करनी  होती  है  ।
 जब  ये  कार्य  पूरे

 हो  जोशीमठ  तक  सड़क  बन  जहां  पर  विश्वास किया  जाता  हैं  कि  शंकराचार्य  नें
 ~

 अपना  टिप्पण  लिखा  था  ,  तब  वहां से  बद्रीनाथ तक  केवल  २०  मील  का  मार्ग  दोष

 रह  जायगा  जिसे  दो  दिन के  भीतर  पुरा  किया जा  सकता  इसलिये  में  ७  मित्र  से  श्रीराम

 मल  ७ अंग्रेजी  में  ।
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 करूंगा कि  वह  उस  समय
 तक  धोयें  रखें  जब  तक  कि  अच्छे  दिन  नहीं  भराते  शौर  हम  इसे  एक  राष्ट्रीय

 राजपथ  घोषित  कर  सकेगें
 ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  देश  का  बहुत  दुर्गम  भाग है
 |

 इसे  स्वंय  इस  सारे  भाग  में  चट्टानें  ga  चट्टानों  शादी  को  बारूद  से  काफी  उड़ानें की
 आवश्यकता  होगी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सर्वेक्षण  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से

 जांच

 प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  ही  हम  कुछ न  कुछ  न  कर  सकेगे ं।

 श्री  अच्चुथन  तथा  मेरे  मित्र  श्री  मो०  दि०  पोदीने  पश्चिमी  तट  सड़क  के  प्रदान  की  चर्चा  की  थी
 ।

 उन्होंने  पूर्वी  तट  की  परिश्रमी  तट  से  तुलना  की  थी  कौर  वह  इस  बात  से  असन्तुष्ट  थे  कि  परचम  में
 न

 तो  कोई  रेलवे  है
 न

 ही  कोई  राष्ट्रीय  राजपथ  है  ।
 मेरे  लिये  एक  सुखद  परिवर्तन  था  क्योंकि  हम

 सदैव  दक्षिण
 श्र

 उत्तर  करते  sak  दक्षिण  से  जानें  लोगों
 को  इस  सम्बन्ध  में  काफी  शिकायत  है  कि  उनके  क्षेत्र  की  अवहेलना की  जाती  है  ।  इसलिये एक  बार

 पू  तथा  परिचय  के  बीच  तुलना  की  जाये
 ।

 परन्तु  इस  सड़क  के  सम्बन्ध  में
 भी

 हमने  प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना की  प्रविधि  में  राधे  के  आधार  पर  इस  सड़क  को  एक  करोड़  रुपये  की  सहायता  देने

 के  लियें  एक  उपबन्ध  किया  था  परन्तु  मुझे  खेद  हे  कि  मद्रास  तथा  बम्बई  सरकारों  जिनहें  ग्रन्थ

 बचें  उठाना  इस  सड़क  के  ard
 को

 पूरा  करने  में  अ्रधिव  दिलचस्पी  नहीं  दिखायी  कौर  इसलिये

 इस  खरच  का  बहुत  ही  कम  भाग  वास्तव  में  खच  दुश्  था  ।  शेष  राशि  खर्चे  नहीं  हो  सकी  थी
 ।

 श्री  मो०  दि०  जोशी  :  इसी  लिये  हम  राष्ट्रीय  राजपथ की  मांग  पर  अधिक  जोर  दे  रहें  हूं

 श्री  श्रलगेशन :  परन्तु  में  अपने  माननीय  मित्र  को  बता  देना  चाहता  हं  कि  hEYY—YE  वर्ष

 से  अर्थात  पिछले  वर्ष  हमने इस॑  सड़क  के  सुधार  सभी  पुलों  के  निर्माण  का  प्रौढ़  इसके  साथ

 ही  जेसा  कि  मेरे  मित्र  ने  कहा  था  कि  बम्बई  में  पानवेल  से  सामन्तवादी  फिर  कुत्ता  प्रौढ़  फिर

 वहां  से  मंगलोर इरादी  सीधे  त्रावणकोर  कोचीन  सीमा  तक  एक  ऐसी  सड़क  की  करने

 का  समस्त  उत्तरदायित्व  अ्रपने  उपर  लिया  है  जिसपर  से  एक  गाड़ी  जा  सके

 शी  मो ०  दि०  मोदी :  धन्यवाद  |

 श्री झ्र  लगेगा  :  इस  प्रकार  इस  समस्त  सड़क  में  शत  प्रति  शत  केन्द्रीय  सहायता  द्वारा  सुधार

 करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  कौर  मुझे  en  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  अर  प्रगति

 होगी
 ।

 वास्तव  में  यह
 खेद  की

 बात  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  प्रगति  नहीं  हुई  थी  परन्तु
 मुझे  तराशा  है  कि  द्वितीय  योजना  प्रारम्भ  होते  ही  इस  सड़क  के  सम्बन्ध  में  अधिक  प्रगति  की

 जायेगी  |

 श्री  अ्रच्युतनने  तथा  हलवाई  पुल  की  चर्चा  की  थी  et  पुल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में

 मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  झ्र  कार्य  का  ठेका  दिया  जा  चुका  है
 ।  यह  कार्य  कोचीन  पत्तन  प्राधिकारियों

 के  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  पेरियार  पुल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  कौर  यह

 कार्य  त्रावणकोर  कोचीन  के  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंपा  गया  है
 ।

 वे  वैज्ञानिक  रूप  से

 त्रावणकोर  कोचीन  राज्य  का  लोक  निर्माण
 विभाग उस  पर  विचार  करेगा  श्र  जितनी  जल्दी

 नींव  डालनें  का  कार्य  कर  रहे  इसलिये  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा है  मेरे  विचार  में

 सम्भव हो  इस  कार्य  को  पुरा  करेगा  ।

 मेरे  मित्र  श्री
 सिंहासन  सिंह

 ने  सारयू  पुल  की  चर्चा  की  है  में  कह  नहीं  सकता

 कि  उन्होंन  शब्द को  सूरज
 '

 में  क्यों  बदल  दिया  है  |
 उन्होंने  एक  सड़क  एवं  रेल  पुल  के  निर्माण

 की  चर्चा  की  है  ।  पुल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  परिक्षात्मक  कार्यों  की  स्वीकृति दी  जा  चुकी  है  ।

 विक  पुल  के  स्थान  का  ह निर्णय करना  है  ।  इस  मामलें  में  रेलवे  से  परामर्श  किया  गया  था

 शर  वे  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  क्या  वे

 ro  इस  पुल  के  निर्माण  में  सम्मिलित  हो  सकतें  हैँ

 ताकि

 इम एक सड़  क

 रेल  पूस  उना  सरों  जब  रेतें  हारा  दुत  अत  की  जॉच  कर  ली  जायेग और  वे
 इस  पुल  के  निर्माण  में  सम्मिलित  होना  स्वीकार  कर  लेगें  ह  नदी  पर  सड़क  एवं

 रेल  पूल  तैयार  हो  जायेगा
 ।

 wast में  ।
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 श्री  बंसल  :  यह  कहां पर  है  ?

 :  गोरखपुर  के  निकट  श्री  सिंहासन  सिंह  ने  इसकी  मांग  की  है  ।  इसलिये  श्राप

 आसानी  से  कल्पना  कर  सकतें  हें  कि  यह  गोरखपुर  के  ही  वि  पास  कहीं  होना  चाहिये  ।

 इस  के  बाद  ग्रांड  ी ग्क  सड़क  के  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  कई  सदस्यों ने  ,
 जिनमें

 श्री  दि०  ला०  श्री  मिश्र  शर  श्री  बंसल  श्र  श्री  रघनाथ  सिह  भी  इसके  लिए

 अ्रनरोध  किया  है  |  उस  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  |  घन  की  सीमित  उपलब्धि

 के  कारण  यह  निर्णय  किया  गयां  था  कि  दिल्ली  कौर  कानपुर  के  बीच  केवल  दो  न्यूनाधिक  qatar

 राष्ट्रीय  राजपथ  एक  यमुना  के  दक्षिण  में  कौर  दूसरा  नदी  के  उत्तर  में  |  उत्तर में  दो  सड़कें  हूं

 पुरानी  ग्रांड  ट्रंक  सड़क  कौर  दूसरी  बरेली  तथा  लखनऊ  में  से  गुजरती  हुई  सड़क
 |

 पिछली  सड़क  को  अधिमान  दिया  गया  था  क्योंकि  इससे  एक  भ्र विकसित  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिये  मार्ग  खुलता  था  श्र  क्योंकि  अर्थात  ट्रंक  नदी  के  दक्षिणी मार्ग  के
 अत्यन्त

 समीप  है  कौर  एक  रेलवे  लाईन  के  भी  बहुत  निकट  है
 ।

 यहीं  कारण  है  कि  ग्रांड  ट्रंक  रोड  जो  कि  मुगलों  के  समय  युद्ध  की  दुष्टि  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 राष्ट्रीय  राजपथों  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई  ।

 इसी  प्रकार  एक  खंड  के  सीमांकन  किया  गया  हो  प्रथम  नहींਂ  इन  शब्दों  पर  भ्रापत्ति

 की  गई  है  ।  इस  विषय  में  श्री
 उ०  मठ  त्रिवेदी  नें  कहा  हैं  कि  इससे  सड़क  के  दोनों  प्रो  की  जमीन

 घिरी  रहने  से  लोगों  को  परेशानी  होगी
 ।

 किन्तु  सदस्यों  को  ज्ञात  हे  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  दोनों

 कोई  बाढ़  तो  लगाते  नहीं  हें  ।
 हमारा  भ्रभिप्राय  केवल  उसी  भूमि  से  है  जो  राजपथ  के  हेतु  विभिन्न

 लोक  निर्माण  विभागों  के  अभिलेखों  में  दर्ज  में  नहीं  समझता  कि  इस  के  कारण  लोगों  को  कोई
 परेशानी  होगी

 अरब
 में  अ्रगरतला ,  श्रीराम  सड़क  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हु  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  त्रिपुरा  के  सड़कों  के  विकास  के  लिये  ३  करोड़
 ४

 लाख  रुपये  की  रकम  अनुमोदित  की  गई
 थी  ।  इस  उपबन्ध  के  अनुसार ४  करोड़  २४  लाख  रुपये  की  लागत  का  काम  वहां  किया  जायेगा  जिसमें

 वह  काम  भी  शामिल  है  जो  प्रथम  योजना  का  झ्रवशेष  है  ।  वहां ७८  मील  की  नई  सड़कें  बनायी  जायेगी ं।

 aa  च् १ पड़का  सें  'E9  मील  तक  min  की  सबके  चलाना  जायेंगी  |  अगरतला  सडक  में

 gR  मील  तक  उसके  ऊपर  तारकोल  बिछाया  जायेगा  कौर  ८०  मील  लम्बी  गांवों  की  सड़कें  बनायी

 जायेंगी  ।  इसके  द्वितीय  योजना  में  कुल  ११८०  फीट  पुलों  का  काम  भी  किया  जायेगा  |  इन

 बातों  से  यह  स्पष्ट
 है

 कि  त्रिपुरा
 की

 शरर  हमने  काफी  ध्यान  दिया  हमने  लोक  निर्माण  विभाग  के
 कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाई  है  कौर  यदि  हम  समझेंगे  तो  उसे  प्रौढ़  बढ़ायेंगे

 |
 जब  ये  सब

 काम  पूरे  हो  जायेंगे  तो  त्रिपुरा  में  सड़कों  का  एक  जाल  सा  बिद्ध  जायेगा  |

 ही  यह  बात  बता  दी  है  कि  अधिक  सड़कों  को  हम  इस  समय  राष्ट्रीय  राजपथों  के  कार्यक्रम

 में  शामिल  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  बीच  में  हम  उन  सड़कों  की  अच्छी  देखरेख  कर  रहे  हूं  जो  बाद  में

 राष्टीय  राजपथों में  सम्मिलित  की  जायेगीं

 श्रिया  महोदय  :  परदन यह हू यह  हू

 कुछ  राजपथों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  विषयों

 उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 राज पथों  का  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  किया  जाना

 श्री  श्रीनारायण दास  मध्य  )  :  खंड  २  के  भ्रमित  ag  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि

 सरकार  श्रघिसूचना  जारी  कर  के  किसी  राजपथ  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  कर  सकती
 ह

 किन्तु

 मूल  अंग्रजी  में  ।
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 दास

 मुझे
 इस

 पर  आपत्ति  क्योंकि  संविधान  के  नि  किसी  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करने

 का  अघिकार  संसद  क़ो  ह  ।  मत  म  सुझाव  देता  हूं  कि  जब  कभी  ऐसा  करना  हो  तो  सरकार  पहले

 ऐसा  संकल्प  सभा  में  प्रस्तुत  करे  भोर  उसके  पारित  होनें  के  बाद  ही  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  किया

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने (  गुड़गांव  )  :
 किसी  राजपथ  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करना

 संसद  के  अधिकार  में  हैं  ।
 पह  भास  टीसा  नहीं  हैकि  यह  अधिकार  सकार  अपने  हाय  में  ले  ले

 ।

 पुरातत्त्वीय  स्मारकों के  विषय में  संसद  को  भ्र धि कार  एक  संशोधन  द्वारा  हमनें यह

 अधिकार  सरकार  को  दे  किन्तु  इस  मामले  में  हम  चाहते  हैं  कि  राजपथों
 के  बारे में  प्रतिभा  संसद्  के  पास  रहें  |

 jae  महोदय :  तब  तो  हर  एक  सड़क  के  लिये  संसद  में  विधेयक  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  माननीय  सदस्यों  को  इस  प्रइन  पर  व्यवाहारिक  afte  से  विचार  करना  चाहिये

 इस  उपबन्ध  के  yells  सरकार  को  राष्टीय  राजपथों  की  संख्या  को  घटाने  बढ़ाने  का  अधिकार  दिया

 जा  रहा

 हम  राज पथों  में  बहुत  परिवर्तन  नहीं  करेंगे  ।  यदि  में  पूवेबक्ता  की  बात  मान  लूं
 तो

 मुझे  एक

 फर्लांग  की  सड़क  के  लिये  सभा  में  विधेयक  करना  पड़ेगा  ।  इस  बात  को  ध्यान

 में  रख  कर  यह  उपबन्ध  करना  उचित  समझा  गया  है  कि  अ्रधिसुचनांग्रों  के  द्वारा  ही  राज  मार्गों में

 उचित  परिवर्तन  किया  जाये  ।  ऐसा  कोई  पहली  बार  नहीं  किया  जा  रहा  मेरे  मित्र  ने  दिक्षा  मंत्रालय

 के  पुरातत्वीय  विभाग  का  उल्लेख  किया  है  किन्तु  वह  मंत्रालय
 भी

 वैसा  ही  उपबन्ध  करनें  की  सोच

 रहा  है  |
 में  समझता  हूं  कि  हमें  किसी  लम्बी  प्रक्रिया  के  उपबन्ध  की  जरूरत  नहीं  है  जिस

 रूप

 मे  यह  खंड है  उसी  रूप  में  इसको  रखना  ठीक  होगा  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण के  बारे  में  में  कुछ  प्रौढ़

 स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।

 खंड  २  के  (३)  में  यह  कहा  गया  है

 सरकार  ऐसा  ही  भ्र धि सूचना  द्वारा  किसी  राजपथ  को अनुसूची से  हटा  सकती  हैਂ

 क्या  इसका  यह  हैं  कि  किसी  राजपथ  लगभग  १००  मील  लम्बे  राजपथ  को

 अनुसूची  से  हटा  दिया  जायेगा  अथवा  उसके  किसी  भाग  कोई

 श्री  श्रलगेशन
 :

 मेरा  ख्याल  है  कि  मेंने  प्रभी  इस  बात  का  उत्तर  दे  दिया  है  |

 है
 श्री

 श्रीनारायण
 दास  :  भ्रनुसूचि  से  किसी  राजपथ  को  हटाने  का  प्रश्न  प्रख्यात  महत्वपूर्ण

 शर  इसके  लिये  सभा  की  सम्मति  भी  झ्रावश्यक  है  ।

 श्री  श्रलगेशान  :  खंड  १०  के  भ्रनुसार  ,  संसद  के  पास  पर्याप्त  शक्तियां  हैं  ।  उसमें  यह  कह

 गया  है  कि  उन  में  वे  उन  रूपभेद  किये  जा  सकेगें  जो  संसद्  उस  सत्र  में  करे  जिसमें  कि  वह  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  अ्रथवा  उसके  बाद  के  सत्र  में  ।

 पाध्या  महोदय
 :
 प्रशन यह  है  कि  :

 ‘fe  खंड  २  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड़  २  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 श्रेय  महोदय  :  खंड  ३  के  बारे  में  संशोधन  संख्या  १,  २,  १०,  ११,  १२  शौर १३  है

 fat  श्रलगेहान
 :  वे  संशोधनों को  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं

 मूल  wast  में  ।
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 | महोदय  ये  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं

 we यह  है

 खंड  ३  विधेयक  का  wt  बने  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ३  विधायक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  ४,  ५,  श्र  ६  विधेयक में  जोड  दिये  गये |

 खण्ड  o— (aatat  इत्यादि  क॑  लिय  फीस

 संशोधन  किया  गया  ।

 पष्ठ  २,  पंक्ति  ३२  में  --

 servicesਂ  सेवाओं  )  के  स्थान  पर  servicesਂ  के

 |  दाऊद रखें  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुवा  ।  श्रलगेशन

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 खंड  ७  संशोधित  रूप  में  विधायक  का  रंग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का  ।

 खण्ड  ७,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया या  गया  |

 खण्ड  ८  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 ज्रिध्यक्ष  महोदय  :  अब हम  खण्ड  €  को  लेते  है  ।  श्री  भक्त  दर्शन  संशोधन  सख्या  ३  को

 प्रस्तुत नहीं  कर  रहें  है  ।

 प्रशन  यह  है
 :

 खण्ड  €  अर  १०,  विधेयक  काग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड €  प्रौढ़  १०  विधेयक में  जोड  दिये  गये  ।

 असली

 श्री  श्री  नारायण  दास  :  अनुसूची  के  बारे  में  हमने  कछ  संशोधनों  कि  सुचना  दी  है  ।  यदि

 झप  अनुमति  दें  तो  में  उन्हें  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  पहलें  A  सरकार
 द्वारा  प्रस्तुत

 त
 संशोधनों  ६  कौर  ७  को

 निबटा  लेने  दीजिए  ।

 श्री  अलगे शन
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  पष्ठ  ४  से  ६  में

 शब्द  No  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए

 ‘Serial  No  National  Highway  No

 1

 1A

 2

 tha  म्रंग्रेजी  में  ।
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 अलगे शन
 No.  National  Highway  No.

 10  8A

 1]  8B

 12

 13  10

 14  22

 15  24

 16  25

 17  26

 18  27

 19  28

 20  28A.

 21  29

 22  30

 23  31

 24  31:

 25  33

 26  34

 27  35

 28

 29  38

 30  39

 31  40

 32  42

 33  43

 34  45

 35  46

 36  47

 37  47A
 38  49

 39  50”?
 se  प

 क्रंमाक
 राष्ट्रीय  राज  पथ  संख्या

 श्क
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 अस्थाई  राष्ट्रीय  राज पथों  को  संख्याएं  दी  गई  है  ia  यह  च ७ दखग कि उनमें
 कि

 उनमें  कुछ  तक

 नदीं  ये  ट्रंक  भारत  का  विभाजन  होने  से  पहने  दिये  गये  थे
 श्र  जो

 ट्रंक  इनमें नहीं
 वे  उन  सड़कों  के  हैं  जो  कि  wa  पाकिस्तान  में  है  ।  सभी  निर्माण  कार्य  आदि  की  मंजूरी  इन

 के  आधार  पर  दी  गई  है  प्रौढ़  इन्हे  इस  पर  ही  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हैं
 |

 श्रिया  महोदय :  १क  क्या है  ?  यहां  १क  या  क  या  २८क  नहीं  है
 ।

 श्री  श्रलगेशन  :  १क  को  क्रमांक  जम्मू  ,

 बारामूला  श्र  उरी  को  जोड़नें  वालें  राजपथ  के  साथ  पढ़ा  जाना  होगा  |

 ग् र० र०
 zo  मिश्र  :

 जब  ये  सड़कें  हमारे  देश  में  नहीं  हैं  तो  पुरानें  अंको  को
 दोहराने

 के

 नये  अंक  क्यों  नहीं  दियें  जाते  ?

 gear  :  खेद  की  बात  है  कि  जब  इस  संशोधन  की  पृष्ठभूमि  को  में  स्पष्ट कर  रहा

 था  तब  माननीय  सदस्य  ने  उसे  सुना  नहीं ।

 ये  sip  वहां  एक  ae  से  मौजूद  हैं  कौर  सभी  कार्यों  के  लेखे  राष्ट्रीय  राजपथों  के  के  प्राकार
 पर  तैयार  किये  जाते  हैं  ।

 हैरी  राजपथ  संख्याਂ  इस  स्तम्भ  म  दी  गई  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  के  राधा  ये
 सब

 बातें  होती  रही  हैं
 ।  जो  संख्या  नहीं  है  उनका  निर्देश  उन  सड़कों  से  है  जो  aa  पाकिस्तान  में  हैं

 ।
 यह

 संख्या यें  पहले  १९४७  में  दी  गई  थीं  ।  उनका  सम्बन्ध  विभाजन-पूर्वे  समस्त  भारत  से  था
 ।  किन्तु

 wa  जो  संख्या यें  नहीं हैं  उनका  निर्देश उन  सड़कों  से  है  जो  wa  एक  अन्य  देश  में  चली  गई  हैं
 ।

 इसलिये  wa  संख्यायें दी  गई  हैं  क्रमांक  विधेयक  के  हेतु  दिये  गये  हैं  जैसा
 कि

 अब  देखा  जा  रहा  हैं

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्यायें
 भी

 दी  गई  हैं  ताकि  किसी  प्रकार  का  भ्रम
 न

 यह  बात  नहीं  है  कि
 केवल

 सड़क  दाखा  में  ही  अभिलेख  इस  प्रकार  रखा  जाता  है  किन्तु  वित्त  महालेखापाल अन्य

 विभाग  पुरानी  dear  के  आघार  पर  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इसलिये  यदि  लेखें  रानी  में  हमें  कोई  भ्रम
 उत्पन्न

 नहीं  करना  है  ,  तो  पुरानी  संख्याओं  को  कायम  रखना  आवश्यक है  ।  इसी  प्रयोजन  के

 fad  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 श्री  to  मिश्र  :  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्याओं  के  स्थान  पर  क्रमांक  रखे  जा  रहे  हैं
 ।  इसके

 बजाय वह  यह  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  राजपथ  की  पुरानी
 संख्यायें  इस  प्रकार  होगीं  तथा  नई  संख्या

 यें

 इस  प्रकार  होगीं  ।  यदि  ऐसा  किया  जाये  तो  लेखा  विभाग  को  भी  आपत्ति  नहीं  होगी
 ।

 महोदय
 :

 मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  गलती  कर  रहे  हैं
 ।

 क्रमांक  तत्स्थानी

 राष्ट्रीय राजपथ  संख्यायें  दी  गई  क्रमांक  को  हटाया  नहीं  गया  क्रमांक  के  साथ  ही  राष्ट्रीय राजपथ

 संख्या भी  दी  गई  है  ।  इसलिये  यदि  क्रमांक  का  प्रतिस्थापन  किया  जायें  तो  हम  एक  ऐसी  बात
 को

 कायम  रखेगें  जिसमें  कुछ  त्रुटि  यद्यपि  कुछ  सड़कें  पाकिस्तान  में  गई  हैं  तथापि  लेखे  पुरानी  संख्याश्रों
 के  आधार  पर  रखे  जाते  ह्  यह  केवल  लेखे  की  सुविधा  को  देखते  हुए  किया  गया  है

 |

 ् प्रइन यह ह यह  है  :

 पृष्ठ ४  से  ६--

 asa  6S  Pe  rial  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 मल  अंग्रेजी  में  ।



 राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  १०२१

 ‘‘Serial  No.  National  Highway  No..

 lA

 10  8A

 1]  8B

 12

 13  10

 14  22

 15  24

 16  25

 17  26

 18
 27

 19  28

 20  28A

 21  29

 22  30

 23  31

 24  31A

 29  33

 26  34

 27  35

 28  37

 29  38

 30  39

 31  40

 32  42

 33  43

 34  45

 35  46

 36  47

 37

 38  a9

 39



 १०२२  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक  १३  EXE

 महोदय ]

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या
 क

 g

 १०  oh

 न  cq

 R&R

 न  20

 28  RR

 २४

 RA

 29  २६

 26  २७

 ve  RS

 २०  के

 २१  xe

 शर  30

 RR

 २४  इक

 RA

 Ry  38

 २७

 QS  FAC)

 RE  ac

 ३०  ze

 हे  र  Yo

 BR

 CR

 Cx



 oQz १३  PENG  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक

 दे  ह

 39  Vioh

 3c  BE

 Re  Yo

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  श्रलगेदान  में  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  पृष्ठ ४  १८-

 aeq  [Jorahat]  के  स्थान  पर  awe  [Jorabat]
 "|  रखा  जाये  ।

 यह  भी  मारा  की  एक  गलती

 tora  महोदय
 :

 मद  र<८  में  लिखा  गया  हैं  ।

 यह  सही हैं  | श्री  उ०  मु०  त्रिवेदी
 :

 tara  महोदय :  इसका  संबंध  गोलपारा  के  निकट  प्रारम्भ  होने  वाले  राजपथ  से  है  ।  जो

 क्रमांक २३  में  उल्लिखित  राजपथ  के  साथ  प्रारम्भ  होता  है  जो  कमरगांव

 सा कम शर  सेखोश्रा  घाट  को  जोड़ता है  ।  संशोधन  में  कहा  गया  हैं  कि  शब्द  के  स्थान पर
 दाऊद  रखिये  |  जो  माननीय  सदस्य  उस  क्षेत्र  के  हैं  वह  कृपा  करके  aaa  कि  यह  सही  है

 अ्रथवा  नहीं  ।

 श्री  कठ  Fo  केस  जोरहाट  एक  प्रसिद्ध  स्थान  किन्तु  जोराबत
 नाम

 का  कोई  प्राय  स्थान

 हू  या  नहीं  यह  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  ।

 श्री  cto  जो०  ष्ा सिह ्  सही  हैं  ।

 पंडित  ठाकर दास  भागों  :  कहीं  लिखा  गया  है  कहीं  कहीं
 भी  लिखा गया  है  ।

 महोदय  जहां
 क

 उल्लेख  किया  गया  है  वहां  माननीय  सदस्य  कृपया
 मद  संख्या  २८  को देखें  |  उसमें  गया  है  के  निकट  ,  क्रमांक  २३  में  उल्लिखित  राजपथ
 के  प्रारम्भ  होने  वाला  भ्र  गोहाटी  को  जोड़ने  वाला  राजपथਂ  ।

 श्री  to  जो०  सिंह  जोरहाट  जो  इन  दोनों  क्षेत्रों  को  जोड़ता  हैं
 ।

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  क्या  कहना  चाहते  हूँ
 ?

 श्री  अलगे शन  मुझे  अपने  संशोधन  पर  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ।

 रामा  राव  उस  क्षेत्र  के  दो  सदस्य  कहते  हैं  कि  जोरहाट  सही  है  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन
 मंत्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  ज़ोराबर  जोरहाट  यह
 दोनों

 स्थान  उसी  राजप्थ पर  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशाधन  का  Ber  बावद  के
 स्थान  पर  शब्द  रखना

 रिया  सहोदय  :  कया  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  है  कि  ज़ोराबर  नामक  कोई  गांव  नहीं  है
 ?

 श्री  do  जो०  यह  राजपथ  गौहाटी  से  प्रारम्भ  होकर  जोरहाट  जाता  है  ।  जोरबत

 के  बारे  में  में  निश्चित रूप  से  नहीं  जानता  |

 मूल  अग्रजा  म  1 '



 १०२४  विस्थापित  व्यक्ति  १३  १९५६

 तथा  पुनर्वास  नियम )

 श्री  लाल  बहादुर  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  अन्य  स्थानों  का  हमें  ज्ञान  नहीं  है  ।
 किन्तु

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  जोरहाट  म्रौर  जोर  नाम  कें  दो  स्थान  हैं  शर  दोनों  एक  ही  राष्ट्रीय  राजपथ

 पर  स्थित  जोर  कमरगांव  से  पहले  भ्राता  है  और  जोरहाट  कमरगांवਂ के  बाद  कराता  है  ।
 फिर भी  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  हमारी  जानकारी सही  है  ।  इसलिये  हम  संशोधन  पर  आग्रह  देते  हैं

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  हैं

 पृष्ठ  ५,  मद  २८--

 ez  =
 =

 Jorahat  स्थान  पर  शब्द  Jorabat  ],

 रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 tara  महोदय :  wet यह  है  :

 संशोधित  रूप  विधेयक  का
 रंग

 बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  १,  अधिनियम  सूत्र  शौर  नाम  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 श्री  श्रलगेशान
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हुं

 :

 ~
 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ie

 श्रिया  महोदय :  प्रदान यह  है  :

 संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियम

 भ्रिध्यक्ष  महोदय :
 wa  सभा  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १९५४

 में  संशोधन  करने  वाले  प्रस्तावों  पर  चर्चा  जिनके  लिये  ३  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  ।

 क्या  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  प्रश्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 ठाकुर दास  भार्गव  :  इस  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  नियम के  स्थान  पर

 माननीय  मंत्री  एक  अरन्य  नियम  रखना  चाहते  हैं  कौर  उनसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  ऐसा  करने  के  कारण

 बतायें  ।

 मंत्री  :  मैं  यह  देखता  हूं  कि  यह  नियम  एक  संयुक्त  हिन्दू
 परिवार  सम्बन्धी  कुछ  गणनाओं  से  संबंध  रखता  है  ।  प्रस्तुत  संशोधनों  के  बारे  में  जिस  माननीय  सदस्य

 को  झ्रापत्ति है
 उनके  विचार  हमें  ज्ञात  हो  जायें  तो  मे  संबंधित  मंत्री  को  परामर्श  दे  सका ८»  कि  क्या

 किया  जाये  कौर  इसमें  संशोधन  किया  जायें  या  नहीं  ।

 पिंडित  ठाकुर दास  भागने  :  में  कारण  जानना  चाहता  हूं  site  यदि  संबंधित  मंत्री  सभा  को
 संतुष्ट  कर  सकें  तो  हम  आपत्ति  नहीं  करेंगे  ।

 trem  महोदय  :  माननीय  पुनर्वास  मंत्री ।

 करत
 ~

 भी
 क०  Fo  ्  :

 नियम  पहले  से  लागू  उन्हें  कार्यात्वितਂ क्यों  नहीं

 मूल  अंग्रजी  में  ।



 १३  VERE  Voy विस्थापित व्यक्ति
 पुनर्वास

 पुनर्वास  मंत्री
 मेहर  चन्द  :  जनाब  पिछले साल  सितम्बर  के  महीने में  जो

 हमारे  कपेंसेशन े ५. ५  )  के  रूल्स  हैं  वह  इस  हाउस
 में

 पास  हुए  थे
 ।

 उसके  मुताबिक  बहुत  कंसेशन

 दिये  गये  थे  ।  एक  कंसेशन  जो  दिया  गया  श्री  वह  हिन्दू  खानदान  के
 मलिक भी  था

 रामा  राव  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  माननीय  मंत्री  किन  कारणों

 से  इस  नियम  को  बदलना  चाहते  हैं  |

 श्री  मेहर  चन्द  बन्ना
 :

 म॑ं
 इस

 संबंध
 में  बताने  वाला

 हूं  ।

 श्री  बी०  जी०  देशपांडे  वह  मुदिका नहीं  समझते  हैं  श्राप  हिन्दी  बोलिये  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  चाहते  हें  कि  मंत्री  हिन्दी  में  बोलें  ।

 श्री  मेहर  चन्द  में  हिन्दी  में  बोलने  की  कोशिश  करूंगा  |

 तो
 उस  वर्कट  यह  श्व  हुआ

 था
 कि  मगर

 हो  सके  तो  जो  ज्वाइंट  हिन्दू  फैमिली

 हिन्दू  हैं  उनको  कुछ  न  कुछ  कंसेशन  दे  दिया  जाय
 ।

 क्लेम  जो  हसने  मंगवाये थे

 वह  प्रापर्टी  के  लिये  थे  कौर  उस  प्रापर्टी
 के

 लिये  एक  स्केल  होना  था  उसके  मुताबिक  क्लेम  मिलने

 सन्  १६५४
 में  जो

 इंटेरिम
 कंसेशन  स्कीम  क्षतिपूर्ति  योजना  )  चलाई  गई  थी  उसके

 नीचे  यह  नहीं  कि  अगर  पाकिस्तान  में  एक  बाप  हैं  ।  दी
 बेटे  तीन  भाई  हैं  तो  उनको  कुछ  ज्यादा

 मिलेंगी  ।  उनका  जो  क्लेम  था  उस  क्लेम  के  मुताबिक  इंटेरिम  कं पेंस शन  स्कीम  के  नीचे  Yo,  ०००

 Ho  तक  की  सीलिंगਂ  थीं  कौर
 ८,०००

 रु०
 तक  नकद  था  ।  यह

 कहीं  भी  नहीं  था

 कि  जरगर  उसके  दो  या  तीन  बेटे  या  एक  या  दो  भाई  हैं  तो  उनको  रुपया  मिलेगा  ।  हमारे  सामने

 यह  सवाल  श्राया  कि  यह  किसी  हद  तक  yu al  है  कौर  खास  कर  उन  लोगों  के  लिये  जो  कि  बड़ी  से

 बड़ी  जायदाद  छोड़  कर  प्रायः  हैं  ।  इस  तरह  से  उनको  बहुत  कम  मिलेगा  क्योंकि  इंटेरियर  कॉम्पैंसेशन
 स्कीम

 में  सिफ  ५०,०००  रू०  की  लिमिट
 थी  ।  मेंने  सोचा  कि  कुछ

 न
 कुछ  रियायत  करनी  चाहिये

 are  उस  रियायत  के  लिये  हमने  रूल  १९  जिस  रूल  में  यह  साफ  तौर  पर  वाजेह  किया  गया है

 श  )  संयत  परिवार  में

 दावे  का  विभाजन  करने  वाले  दो  या  तीन  लोग  ऐसे  परिवार  को  दी  जाने  वाली
 की

 गणना  प्रमाणित  ara  के  बराबर  किस्तों  में  बांट  कर  प्रत्येक  भ्रंश  पर  की  जायेंगी  ।

 के  नीचे  फोर  कौर  मोर
 मेम्बर हैं

 ।  लेकिन  एक  फैसला  किया गया  हैं  वह वह  यह  है  कि  कौन

 गक्स्कुलूड  )  होगा  ।

 खंड  में  निर्दिष्ट  मामलें  में  किसी  भी  सदस्य  tate  खंड  निविष्ट  मामले

 में
 न्यूनतम  चार  सदस्यों  में  निम्न  बातें

 नहीं
 होनी  चाहियें

 :

 (१)  १८  वर्ष  से  कम  झाय थि

 (२)  oer  सदस्य
 की

 क्रमागत  सन्तति  अथवा  wea  पारिवारिक  सदस्य  सहित  जीवित  सदस्य

 की  क्रमागत  सन्तति  |

 तो  हमने  यह  दो  चीजें
 की

 थीं
 ।

 एक  तो  यह  कि  जो  नाबालिग  हैं  यानी
 १८

 बरस  से  कम  हू

 दूसरा  जो  लिनियर  डिसेंडेंट  wae  बाप  जिन्दा  है  ate  उसका  एक  बेटा
 है

 या  दो  हैं  तो  हमारे  मुताबिक  उसको  कुछ  फालतू  नहीं  मिल  सकता  ar  |  लेकिन  अगर  एक  बाप  मर ५ ५  OA:

 चुका  है  कौर  उसके  दो  बेटे  हूं  तो  हमने  फैसला  किया  कि  उनको  दो  शेयर  देंगे
 शर

 झगर
 चार

 से  ज्यादा

 हैं  तो  उनको
 तीन

 शेयर  देंगे  ।  तो  जो  बड़ें  बड़े  खानदान  वहां  से  ग्राम  हैं  श्र  १८  लाख  के  नीचे  हैं  या

 9c
 लाख  तक  जिनके  क्लेम  हैं  उनके  बारे  में  हमने

 यह
 फैला  किया  कि  बजाय

 Yo,
 ०००  रुपये  के

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।

 L.  5.  56



 ०२६  १९५६

 तथा  नियम

 [at  मेहर  चंद  | है

 arta  तक  दे  दिया  जाय  ।  मेरे  भाई  रचित  रामजी  इस  खिलाफ  थे  ।  उनका  कहना  था  कि

 हमें  सोशलिस्ट  पैटर्न  are  सोसाइटी  की  की  तरफ  नहीं  ले

 जाता  है  भ्र  उन्होंने  कहा  था  कि  किसी  को  तो  श्राप  दो  लाख  दें  कौर  किसी  को  बहुत  ही  कम  ।  लेकिन

 हमने  यह  फैसला  किया  कि  मगर  दो  भाई  उनकी  जायदाद  ३६  लाख  रुपये  की  हैं  तो  हम  बजाय

 Yo,coo ay fate F की  लिमिट  के  हम  उनको  बजाय  दो  लाख  की  लिमिट  के  चार  लाख  देंगे  दोनों  भाइयों
 को  हम  दो  दो  लाख  दे  देंगे  ।  फिर  हम  at  चले  प्यार  चार  भाई  हें  कौर  ५४  लाख  से  ज्यादा की
 जायदाद  हमारे  पास  बहुत  से  झ्रादमी  ऐसे  हैं  जिनका  क्लेम  Yo-Yo  लाख  कौर  एक  एक  करोड़

 हूँ  या  इससे  भी  ज्यादा  तो  हमने  यह  कल  किया  कि  उनके  तीन  हिस्से  बना  देंगे  शौर  उनको  छः

 लाख
 तक  दे

 देंगे
 ।  यह  हमारा  ही  फैसला  नहीं  था  बल्कि  इस  हाउस  का  था

 ।  बल्कि यह  भी

 gar  था  कि  चूंकि  हम  तीन  हिस्से  कर  रहे  थे  तो  यह  कहा  गया  किਂ  कैश  लिमिट  जो  ८,०००  की  वह

 भी  दो  हिस्सों पर
 १६,०००

 तीन  हिस्सों पर
 २४,०००  की  हो  जाए  |

 जब  हमनें  उस
 पर

 अमल  दरामद  करना  शुरू  किया  तो  वे  भाई  जो  कि  मेरे  साथ  सहमत  थे

 ने
 कुछ

 एतराज  उठाया  |

 उन्होंने  कहा  कि  यह  करो  कि  जो  भाई  हैं  उनके  केस  में  प्यार  पहले  भाई  के  दो  बेटे  हैं  तो  उनके  दो  हिस्से
 कर  दो  प्र  दूसरा  भाई  अगर  जिन्दा  है  ५  उसी  तीन  बेटे  हें  तो  उनको  फिर  एक  तीन
 मिला कर  चार  करके  उनके  तीन  हिस्से  कर  दो  दो  या  तीन  हैं  तो  उनके  दो  हिस्से  कर  दो  ।

 मेंने  कहा  कि  रूल  में  यह  साफ  विजया  है  कि  जो  लीनियली  डिसेंडेंट  है  शौर  माइनर  हैं

 हम  उसको  कंसीलर  नहीं कर  सकते  ।  इसी के  अधार  पर  मेंने  इंस्ट्रकशंस  भी  इशू  कर  दीं  ।

 मेंने  ला  मिनिस्टरी
 से  भी  सलाह  ली  ग्रोवर  फाईनेंस  मिनिस्टरी  मंत्रालय )  के

 साथ  भी  बात  की  दोंनों  ने  ही  मुझे  कहा  कि  जो  तुम्हारे  रूल  हैं  उनमें  किसी  किस्म  की  लीगल

 भृकुटी  संबंधी  नहीं  है  ।  मुझे  बताया war  कि  जो  तुम्हारी  इंटेशन  है

 बिलकुल साफ  है
 ।  लेकिन  हमने  चाहा  कि  इसको  वजाहत साथ  आपके  सामने रख  दिया  जाएं  ।

 तो  में  हाउस
 को

 यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  आपका  फैसला  है.वही.श्रब  भी  कायम  हम  उसको

 नहीं  रहें  हैं  तो  यही  चाहत  हैं  कि  उस  फैसले  को  संपत  अलफाज़ में  रख  दिया  जाए  ।  एक

 कदम  हम  बढ़ें  ।  वह  कदम  यह  हैं  कि  मान  लीजिये  कि  तीन  भाइयों  में  से  एक  भाई  मर  चुका  है

 शर  दो  भाई  जिन्दा  जो  भाई मर  चुका  हैं  मुमकिन  हैं  उसके  नाबालिग  बच्चे  हों  कौर  बेवा  भी

 हो  अरब  हमारे  सामने  सवाल  कि  तुम  उसके  लिये  कया  ।  तो  मेंने जो  एमेंडमेंट  )
 की

 है  उसमें  यह  चीज  भी
 रख

 दी  है
 कि  वह  जो  तीसरा  भाई  मर  चुका  है  चाहे  उसकी  बेवा  चाहे

 उसके
 नाबालिग  बच्चे  हैं  उस  फैमिली  को  भी  हम  एक  यूनिट  मानेंगे  कौर

 ति  की  गणना  करने

 कके  प्रयोजन से  हम  उसको  एक  या  दो
 तीन

 चार  यूनिट जैसे  भी  बनेंगे वह  बनायेंगे  ।  तो  यह  जो

 है  वह  एक
 क्लासीफिकेशन

 है  और  इस  मुद्दे  के  साथ  में  इसे  आपके  सामने  रखता  हूं  ।  तो  इसका

 हम
 कि  एक  तो  हम  च्  कदम  बढ़ाना  चाहते  हैं  दूसरे  जो  यह  कहा  जाता  है  कि

 गलती  उसको  में  साफ  करना  चाहता  हूं  कौर  बताना  चाहता  हूं  कि  गलती  कोई  नहीं  है  ।  जो
 लीगल  पोज़ीशन

 संबंधी  हैं  वह  बिलकुल  साफ  हैं  कौर  हम  उसको  साफ  अलफाज़  में

 ला  रहे  हैं
 ।

 मेंने  कोई  नई  चीज  नहीं  की  है
 ।

 पहले  भी  लीनियल  डिसेंडेंट  क्र मां गत  संतति  )

 )  है  शौर  १८  बरस
 के  नीचे  जो  है  वह  भी  एक्संक्ल्यूंडिड है  ।  श्री  भी  कोई  ऐसी  चीज

 नहीं  की
 जा  रही  है  जिससे  कि  पता  लगे  कि  उनको  हम  शामिल  कर  रहे  हैं  ।

 शुरू  में
 एक

 बात  की  थी  कौर  वह  यह  कि  हमने  यहं  फैसला  किया  था  कि  एक  फैमिली  जो  १४
 या  १५  अगस्त  १९४७

 को  पाकिस्तान  में  थी  कौर  मुमकिन  है  उस  उसके
 १०,  ११

 या१२  बरस
 तक

 के  बच्चे  हों
 और  अब

 उसे  हिन्दुस्तान में  जाये  सात  प्राठ  बरस  हो  चुके  हैं  तो  क्या  कम्पलेक्शन
 था  कैरेक्टर

 उस  फेमिली का  १४-१४  अगस्त  १९४७  को  लें  या  किसी  तारीख  में  ।  तो  वहां
 भी  हम  ने  एडवांसमेंट  की  है  कौर  एक  खास  तारीख  २६  at  २७  सितम्बर  मुक़र्रर  की  है

 मेरे
 एक

 दोस्त  नें  एक  एमेंडमेंट  दी  है  ale  कहा  है  कि  कोई  खास  तारीख  मुकर्रर न  करो  भ्रमर  कोई
 तारीख  गिरेंदर  न

 हो  तो  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  लोग  १८  बरस के  ज्यादा  की  उम्र  के  होते  जायेंग
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 और  जेसे  जैसे  वे  बढ़तें  जायेंगे  वैसे  वेसे  हिस्से  भी  बढ़तें  जायेंगे  |  तो  साहेब  इस  चीज  को  तो  महीं  माना

 जा
 सकता  गौर हमें  कहीं

 न
 कहीं  तो  डेफिनेट  )  होना ही  हैं  ।  जब  में  उनकी  तकरीर  सुनूंगा

 केने  ara  भी  दूंगा
 झर

 यह  जाहिर  कहूंगा
 कि

 हममें  इस  गम् पेसे शन  स्कीम  में  कितने  कहां  कहीं

 कंसेशन  दिये  हैं  ae  हमने  कया  क्या  एडवांसमेंट  की  है  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  जी  ने

 एमेंडमेंट  )  तो  दे  दी  हैं  लेकिन  उसका  क्या  असर  होगा  ,  यह  जान  लेना  भी  जरूरी  हैं  ।  दर्ज

 कीजिये  कि  आपकी  एमेंडमेंट  मान  ली  जाती  है  ae  हाउस  को  शभ्रख्तियार  है  कि  वह  उसे  मान  ले  ।

 जब  क्लेम  वेरीफाई  )  किए  गए  उसमें  तो  जो  क्लेम  देने  वाला  था  वह  कर्ता  हो  चाहे  फैमिली

 सापश्विक  )  क्लेम दे  दिये  ।
 उस  क्लेम

 में  न  तो  बच्चों  की  उम्र  का  कोई  जिक्र  है

 शर  त  ही  बच्चों  के  नाम  दिये  हुये  हैं  ।  उनकी  यह  एमेंडमेंट  मान  ली  जाये  कि  जो  लीनियल

 डिसेंडेंट  हें  पहले  बाप  के  दो  बेट  उनके  दो  हिस्से  करने  फिर  कोई  बड़ें  दीवान  साहब  मेरी

 तरह  से  बड़े  बड़े  पैसे  छोड़  कर  जाये  उसके  जो  बेटे  हैं  उनके  हिस्से  बनाने  पड़ेंगे

 इसी  तरह  से  काम  करना  पड़ेगा
 ।

 तो  चार  पांच  लाख  क्लेम  मेरे  पास  है  हर  क्लेम  को  मुझे

 ae  सिरे  से  खोलना  पड़ेगा  हर  एक  क्लेम  को  देखना  पड़ेगा  कि  फलां  साहब  के  कितने  बच्चे  हैं

 और  फलां  साहब  के  कितने  हैं  जिस  हंपेंसेदान  स्कीम  को  हम  चला  रहे  हैं  उसमें  हम  कुछ

 बढ़े  fae  कुछ  काम  हैं  ।  अरब  प्यार  यह  मान  लिया  जाये  तो  तमाम  स्कीम  बन्द  हो  जायेगी

 और  हम  को  नये  सिरे  से  देखना  पड़ेगा  ।  इस  भाई  के  कितने  बेटे  उनकी  जब  पाकिस्तान  से

 थे  तो  उम्र  थी  और  जब  क्लेम  दिया  तो  उम्र  थी  प्रौर प्राज  क्या  उम्र  है  प्रौढ़  एक  एक  फैमिली
 के  मेम्बर  हैं  हर  एक  का  हमें  हिसाब  देखना  पड़ेगा  ।  इस  सब  का  नतीजा  यह  होगा  कि  जो
 भी  स्कीम  ag  वहीं  की  वहीं  पड़ी  रह  जायेगी  ।  यह  नहीं  हो  सकता  हैं  ।  इसका  कारण  यह

 भी  हैं  किं:हमने  कंसेशन  स्कीम  को  कोरिलेट  )  किया  हैं  प्रापर्टी  के  साथ  एसेट्स  )

 हमारे  पास  इस  कोई  पांच  लाख  के  करीब  क्लेमेंट  हें  हमारे  पास  कोई  १८  ५  करोड़

 रुपये  की  जायदाद  है  ।  हमने  कंसेशन  प्राकार  कंसेशन  भी  इस  स्कीम  में  दिये  हैं  ।  पहला  कंसेशन  एक

 स्टेज  पर  दूसरी  दूसरा  स्टेज  पर  तीसरा  तीसरी  स्टेज  पर
 ।

 तो  अगर  हम  तमाम
 फाइनेंशल

 इंम्पूलीकेशंस  को  देखें  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  कंपेंसेशन  पूल  ज्यादा  बर डंस

 को  सह  नहीं  सकेगा  कौर  मुमकिन
 ह  कि  कभी

 न
 कभी  किसी  के  सामने  मुझे  हाथ  फैलाने  पड़ें  कौर  किसी

 मांगनी  पड़े
 ।

 लेकिन  नगर  श्राप  यह  चीज  करते  हैं  कि  दो  लाख  का  क्लेम  नगर  किसी

 का  ग्र  और  उसको
 YWo.o0ea

 रुपये  मिलने  हें  लेकिन  श्राप  इस  प्रोसेस  से  जिसके  एक  दो  भाई

 पहलें  तीन  बेटे  बढ़ाकर  बजाय  ¥Yo,000  से  ६०,०००  या  99,000

 चाहते  हैं  तो  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  स्कीम  में  उनको  यह  नहीं मिल  सकता  है  ।

 नतीजा  यहां  होगा
 कि

 श्रमिकों  कंपेंसेशन  स्कीम  को  सस्पेंड  करना  पड़ेगा  तमाम  स्केल  को  रिवाइज

 करना  पड़ेगा  कौर  देखना  पड़ेगा  कि  जिस  स्केल  के  मुताबिक  आपने  यह  चीज  की  उस  की

 नारियल  इम्पलीकेशन्ज़  ८. ह. ड  हूँ
 ।

 में  झ्शा  करना  चाहता

 ू

 कि  हमारा  मोटिव  )  साफ

 )  स्ट्रटफावंड  )  ate  श्रानेस्ट  )  है
 ।

 हम  कोई  ऐसी  बात

 नहीं  कर  रहे
 जो  कि  गलत  हो

 ।  हम  वही  कर  रहे  हैं  जी  कि  हाउस  ने  पहले  मंजूर  किया  है  लेकिन

 अगर  पंडित  दास  भागने  के  अमेंडमेंट  जिसका  जिक्र  श्री  डी०  सी०  फार्मा  ने  भी  किया

 मंजूर  किया  जाता  है  कम  से  कम  मौजूदा  हालातें  में  बहुत  सी  फाइनेंशियल  कौर  एडमिनिस्ट्रेटिव

 डिफीकल्टीज़  भराने  की  अन्देशा  बाकी  हाउस  की  मर्जी  है  ।  जब

 वक्त  '  तो  में  देखेगा  ate  फिर  एडवाइस  1)  करूंगा  ।  इस  पोजीशन यह

 fe  दौ  करोड़  रुपये  हर  महीने  लोगों  को  बतौर  काम्पैंसेशन  मिल  रहा  है
 ।

 हमारा  टारगेट  उस  रकम

 शी  तीन  करोड़  रुपये
 तक  ले  जानें  का  हैं  यानी  कम

 से
 कम  मेरा  मुद्दा

 यह
 है  कि  दस  लाख  रुपये  रोज़ाना

 अरबन  कम्पैसेंशन  रेफ्यूजीज  )  को  मिले  कौर  अनक़रीब ही
 में  उसको  पूरा  करूंगा

 ।  इस  हमें  कमेंट  को  मंजूर  करने  का  नतीजा  यह  होगा  कि  यह  सब  काम  रुक

 में  ot  करना  चाहता  हूं  कि  यह  हमारा  मुद्दा  था  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है
 कि

 हमने  रेफ्यूज़ीज़  को

 जो  कुछ  दिया  उस  को  हम  वापिस  लेना  चाहते  हैं  ।
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 श्री  मेहर  चंद

 यहां  पर  मैं  यह  कर  दूं  कि  में  रेफ्यूज़ीज़  के  दर्द
 को

 ज्यादा  जानता  हूं
 ।  मुझें  मालम  है  कि

 इससे  क्या  होना  है

 और

 कया  नुकसान  होना

 यह  बात  श्रलाहिदा  है  कि  जब  इन्सास  मिनिस्टर

 की  कुर्सी  पर  बैठ  जाता  तो  उसको  कई
 बातें  सुननी  पड़ती  हैं  ,  लेकिन  are  कोई  गैर

 जिसको  यह  मालूम  नहीं  कि  शरणार्थी  की  तकलीफ  क्या  होती  हालात  में  ag  यहां  प्राया

 site  किन  हालात  में  उसने  श्रायाम  गुजारे  यह  कहे  कि  मेरी  निस्बत  उसको  शरणार्थी  से  ज्यादा

 हमदर्दी  तो  में  यह  बात  किसी  भी  हालत  में  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  ।  यह  अ्रलाहिदी  है

 कि  इन्सान  किसी  ख्याल  से  एक  बात  दूसरी  तीसरी  कहे-यह
 तो

 होता
 ही

 रहता  है
 यह

 तो  होना  हर  एक  मेम्बर का  हक  है  जम्हूरियत  में  कि  वह  अपना  नुक्ता-ए-नज़र  यहां  पर

 फिर  वह  इस  तरफ  बैठा  हो  या  उस  तरफ  ।  मुझे  उस  पर  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन  में  यह  कभी

 भी  एक्सेप्ट  नहीं  कर  सकता  कौर  नहीं  करने
 के

 लिये  तैयार
 हं

 कि  किसी  भाई  को  शरणार्थी  के  सांथ
 मुझसे  ज्यादा  हमदर्दी  है  |

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  आप के  पास  करने  की  ताकत  हैं  हमारे  पास

 सिफ॑  बोलने  की  ताकत  इसलिये  हम  बोलते  हें  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना :  नगर  साहिबे सदर  मुझे  दो  तीन  मिनिट ate  तो  में  rafters  साफ

 कर  द  कि  हमारे  पास  कितनी  ताकत  है  कौर  हमने  क्या  किया  है  ।

 पहले  यहां  इन्टेरिम  कम्पेन्सेशन  स्कीम  (arafer  प्रतिकर  योजना  )  थी  शौर  में  में  २७

 we  को  फाइनल  कम्पेन्सेशन  स्कीम  एलाउन्स  )  की  ।  उस  स्कीम  में  हमने  क्या
 किया ?  पहली  बात  तो  हमने  यह  की  कि  जो  भाई  अगस्त  PEXR

 के  बाद  हिन्दुस्तान  में  राज  थे  झर
 mest दी  एक्ट  कोई  का  क्लेम  फाइल  नहीं  कर  सकते  हमने

 उनको  क्लेम  कहल
 करन  की  दचाजत  पी  कहां  कि

 दम
 उनको  हीहेबिलिटेश  इर्द  इच

 अनुदान )  देंगे  ।

 दूसरी  बात  हमने  यह  की  कि  जो  बहुत  से  भाई  बहिन  हिन्दुस्तान  में  जिनमे  कुछ

 बेवायें  यतीम  बच्चे  वगेरह  ate  इस  लिये  वक्त  पर  rand  क्लेम  फ़ाइल  नहीं  कर  An

 उनको  कानूनन  Le A eT  हासिल  करने  का  कोई  हक  नहीं  था  ।  हमने  TH Ml  फाइनल  TL UT 4 i
 स्कीम

 प्रतिकर  योजना  )  में  इजाजत  दी  कि  नगर  उनके  पास  वैलिड  प्रूफ  प्रमाण  )

 तो  वह  कम्पेन्सेशन क्लेम  फाइल  कर  सकतें  हैं  हमारे  श्री  afar  राम

 कौर  कुछ  दूसरे  भाईयों  को  बड़ा  डर  था  कि  लोग  डाकुमेंटरी  प्रूफ  नहीं  दे  2.0  बड़ा  जुल्म  हो
 जायेगा ।  में  प्रानरेबल मेम्बर  की  इत्तिला  के  लिये  at  करना  चाहता  कि  चालीस  हजार  लोगों  ने

 रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट  के  लिये  दरख्वास्तें  दीं  पहला  नम्बर  साढ़े  चार  लाख  था  कौर  चालीस

 हजार  आदमियों ने  एप्लिकेशन्स  दीं  ।

 श्री  गिडवानी  ):  कितने  आवेदन  पत्र  te  किये  गये  हैं
 ?

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 रद  करने  का  समय  अभी  नहीं  कराया  ।  चालीस  हजार  श्रोवेदन पत्र

 मिले  हैं  कौर  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  उनके  गुणावगुण ों  पर  विचार  किया  जायेगा  झोंक

 यदि  हमें  पता  लगा  कि  उनका  वैध  प्रमाण  है  तो  उन्हें  स्वीकार  किया  जायगा
 ।  परन्तु  मेरे  मित्र  को

 यह  अ्रनुभव  करना  चाहिये  कि  इन  पचास  लाख  विस्थापित  व्यक्तियों  में  से  जो  पश्चिमी  पाकिस्तान
 से  ara  यदि  उन्हें  १०  लाख  परिवारों  में  विभाजित  कर  दिया  जाये  तो  लगभग  ४५  लाख  ने  ग्रामीण

 योजना  के  अधीन  आवेदन  पत्र  दिये  कौर  ५  लाख  से  भ्रमित  लोगों  ने  नागरिक  योजना  के  अधीन

 आवेदन  पत्र  दिये  लगभग  १०  लाख  आवेदन  पत्र  ग्रामीण  कौर  नागरिक  योजनाओं  के  अधीन

 के  लिये  मिले  हैं  ।
 में  डा०  गिडवानी  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  किसी  व्यक्ति  को

 नहीं  छोड़ा  गया  कौर  कारण  यह  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  पाकिस्तान  से  पाया  है  उसके

 पास  या  तो  नागरिक  सम्पत्ति  थी  या  ग्रामीण  सम्पत्ति  थी  ।

 मल  wast  में  )



 १३.  PENS  व्यक्ति  2o2E

 तथा  पुनर्वास) च्च्  नियम

 So.  Waa.  ५४०  प्रतिशत हैं

 श्री  गिडवानी  :

 ऐसे  लोग  कितने  हैं  जिन्होंने  दावे  नहीं  दिये

 !

 दायें

 न

 देने  बाले

 इस  संख्या के

 मेहर  खन्ना
 :

 तीसरी  बात  मेंने  यह  की  कि  जो  स्माल  लेंड  एलाटी चाहे  उन्होंने

 लंड  अलाटमेंट  एक्सेप्ट  नहीं  की  थी  चाहे  उनकी  लेंड  कंसल  हो  गई  हमने  उनको  इजाजत दी

 कि
 ये

 रिहैबिलिटेशन  ग्रान्ट  के  लिये  एप्लाई  कर  सकते  हैं
 ।

 हमने  फैसला  किया  था  कि  रूरल  हाउसेज

 की प्राइस ५०  परसेंट  होगी  लेकिन
 हमने  कहा  कि  हम  उसको

 १००
 परसेंट  फूल  रेट

 पर  एक्सेप्ट

 हम  कौर  बढ़े
 ।

 पहले  वैल्यू  ग्राफ  | ध  एकड़  {Xo  रुपया  थी
 |

 vat  वि०  घ०  देशपांडे  :  कया  ये  सब  नियमों  के  अनसार  है  ।

 मेहर  चन्द  खन्ना  :  जी  हां  वे  प्रासंगिक हैं  ।  योजना  पर  भ्राक्षेप  किया  गया  है

 चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  स्मृति  को  ताज़ा  करें  ।

 श्रिया  महोदय  :  आक्षेप  और  महत्वपूर्ण  प्रशन  के  संबंध  में  था  कि  इस  नियम  की  श्रावव्यकता

 कम  थी  ।  इसी  बात  को  लेना  चाहिये  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना :  में  कर  रहा  था  कि  स्टैंड  एकड़  की  कीमत  ३४५०  रुपये  थी  ।  हमने

 उसको  ¥Yo  रुपया  कर  दिया  ।  नान-क्लेमेंट्स  को  जायदाद  खरीदने  का  कोई  हक  नहीं  था
 ।

 हमनें

 उनको  वर्क  दिया  कि  वे  क्लेमेंट्स  की  तरह  इन् स्टाल मेंट  बेसिस  पर  जायदाद  खरीद  सकते  हैं  ।

 फिर  Reyy  में  आपके  सामने  डिस्कशन  के  लिये  सूतज  श्र  वह  सैकंड  स्टेज

 हमनें  एलाटमेंट  )
 की  लिमिट  )  को  पांच  हजार  से  बढ़ाकर  दस  हजार  कर  दिया

 |

 हमने  लिमिट  are  एलाटेबिलिटी  )  में  शामिल  किया  जब  कि  पहलें  वे  श्यामल

 नहीं  थीं
 ।

 उसकी  लिमिट  भी  दस  हजार  कर  दी  ।

 पहले केश
 कंटेगरीज

 संबंधी  सिर्फ  दो  चार  पांच  जुमलों  पर  लिमिटेड

 चाहे  वह  मेंटेनेंस  एलाउन्स  भत्ता  )  लेने  वाले  थे  भर  चाहे  होम्स  )
 मरीज़  में  रहने  वाले  थे  ।

 हमनें  इन  लोगों  को  केश  जो  tet  बाद-अ्ज़  fast
 )  dere के  जिन  भाइयों की  उम्र  ६५  साल  से  ज्यादा  वे  स्टुडेंट्स  )

 के  भ्रंपने  नाम  पर  क्लेम  हैं  कौर  वे  जो  कि  पागल हें  ।  हमने  यह  १९५४ में  किया  ।

 इस  स्कीम  के  दौरान  में  भी  हम  चरागे  बढ़ते  हमारे  पास  न  कोई  रिकार्ड  था  कौर  न  कोई  फाइल

 यह  मिनिस्ट्री ही  है  ।  हमारे  सामने  जो  नया  केस  हमने  उसके  बारे  में  फैसला  किया  |

 हमारे  सामने  जब  डिर्ज़विन्ग केस  योग्य  मामले  )  तो  हमने  कसेशन्ज़  दीं  ।  हमने

 यह  फैसला  किया  कि  जिन  मां  बाप  के  बच्चे  फोरन  कंट्रीस  में  तालीम  हासिल  कर

 उनको  स्पेशल  कटेगरी  श्रेणी  )  दी  जाय
 हमने  यह  भी  फैसला  किया  कि  जिनके  बच्चे  किसी

 टेक्नॉलाजिकल  इन्स्टीच्यूट  मेडिकल  नैशनल  डिफेन्स  एकेडमी

 प्रतिरक्षा  gat  में  पढ़त ेहें  उनको  भी  प्रापर्टी  )  दी  जाय  ।

 और  सबसे  बड़ी  बात  हमने  यह  की
 कि

 राजस्थान  अलवर  में  खासकर  शौर  दुसरी  स्टेट्स  में

 उन  भाइयों  जिनको  कि  पंजाब  की  तरह  अलाटमेंट  नहीं  चाहे  वह  वासी  परमानेंट

 स्थायी  परिवार  पर  हो  या  परमानेंट  बेसिस  आधार  पर  यह  रियायत दी  है  कि  वे

 ara रुपया  चार  बरस  के  बजाय  १४५  बरस  A  करदा  करें  ।  ऐसे  लोगों का  नम्बर  ६०,०००  के  करीब है

 हमने  यह  भी  इजाजत  दी  कि  न  उनके  कोई  पहले  क्लेम  थे  जो  कि  रिजेक्ट  )
 हो  चुके

 उनको  भी  हम  कंसीलर  करेंगे  और  उनके  लिये  भी  उनको  क्रेडिट  देंगे
 ।  हमने  उनको  फूड

 के  लिये  रुपया  दिया  gar  था  जो  कि  करीब
 ३५  लाख

 था
 ।

 हमने  फैसला  किया  है  कि  हम उन  गरीब

 भाइयों  को  यह  भी  माफ  कर  देंगे  ।  तो  में  यह  बतला  रहा  था  कि  हमसे  जितना  भी  हो  सका  हे  हमने
 art  बढ़ने  की  कोशिश  की  हैं  ।

 लेकिन  श्राज  हालत  यह  है  कि  मुझसे  कहा  जाता  है  कि  साहब

 कं पेसि शन  नहीं  मिल  रहा  लोगों  को  तकलीफ

 हो

 रही  उनकी  हालत  बहुत  बुरी  है

 |
 ण  हमारी

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।



 १०३०  विस्थापित  व्यक्ति  १२  १६५६

 तथा  पुनर्वास  )

 [at  मेहर  चंद

 हालत  यह  है  कि  आपके  रूल  पास  हुए  कोई  दस  या  ११  महीनें होते  हैं
 ।

 हमनें  इस  वक्त  तक  यानी

 ३१  सन्  REXE  तक  एक  लाख  १७  हजार  आदमियों  को  कंपेसेशन  दिया  है  कौर  वह  रकम

 करीब  ३५  करोड़  रुपये  की  है  ।  लेकिन  यह  सुनकर  हैरान  होंगे  कि  कहा  जाता  है
 कि

 श्राप  जुल्म

 करतें  लोगों  से  बकाया  काटते  उनको  मकान  बेचते  कौर  किसी  भाई  को  नहीं  देतें
 लेकिन

 में  प्राकार  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इस  ३५  करोड़ में  से  २०  या  २२  करोड़  रुपया  नकद
 बकाया

 जो  है  वह  एडजस्टमेंट  है  कौर  पांच  या  ६  करोड़  की  बेची  हुई  जायदाद  है
 ।

 इसके  अलावा  हमने
 20,ko00  बहिन  भाइयों  को  जमीन  एलाट  की  है  ।  यह  जमीन  पंजाब  कौर  पेप्सू  की  नहीं  है

 ।  पंजाब

 और  पेप्सू में  तो  हमने  २,२०,०००  बहिन  भाइयों  को  जमीन  एलाट
 की

 हैं  जो  कि  तकरीबन
 १६

 या
 १७  लांख  ५ ी टड्ड  एकड़  है  जिस  की  कीमत  साढ़े  चार  सौ  फी  १५ ड  एकड़  के  हिसाब  से

 ७०
 या

 ७२  करोड़  बनती  है  ।  यह  स्कीम  १४  को  शुरू  हुई  थी  a  दूसरा  १५  भ्रमित नहीं  पाया

 इस  अरसे  में  हमने  २,२०,०००  लोगों  को  परमानेंट  एलाटमेंट  दिये  जो  कि  १६  या  29.0  लाख

 स्टेंडर्ड  एकड़  जमीन  होती  है  जिसकी  कीमत  ७०  या  ७२  करोड़  बनती  एक  लाख  Lo  हजार

 झादमियों को  कंपेन्सेशन  दिया  है  wie  R0,f00  लोगों  को  जमीन  दी  इस  वक्त तक तक  हमने

 WYxa से  ११०  करोड़ के  करीब  wear  ए  यह  ae  बात  हैं  कि  के  दिल  में

 वाकयात  कुछ  जजबात  कुछ  की
 तकलीफात

 उनसे  मेरा  कोई  ताल्लुक  नहीं
 हर  भाई  को  श्रस्तियार  है  कि  वह  जो  चीज  चाहे  करे  fac  में  भी  रिहेबिलिटेशन  चाहता

 हूं  भाई
 भी

 चाह  सकते  इसमें  में  क्या  इन्कार  कर  सकता  हुं  ।
 लेकिन  यह  में

 अज
 करना

 गर
 ता  हूं  कि  यह  इस  मिनिस्ट्री  इस  गवर्नमेंट  का  रिकार्ड  है  कि  इस  गवर्नमेंट  ने  रिट

 रिलीफ  के  लिए  सौ  दो  सौ  नहीं  बल्कि  तीन  सौ  करोड़  के  करीब  दिया  है  ।  मेरी  ™~  का

 बजत  ब्रिज  ३३  करोड़  रुपया है  जो  करीब  ४५०  या  ५२  करोड़  के  कम्पेनसेशन के  बजट  के  अलावा

 गवर्नमेंट  ने  रिफयूजीज के  साथ  जो  वायदे  किये  थे  उनसे  वह  मुशर्रफ होने  वालीਂ  है  ।
 mt कोई  चांद  को  हाथ  से  छिपाना  चाहें  तो  वह  नहीं  छिप  इसी  तरह  से  ae  कोई

 ी  पर  कोई  दाग  लगाना  चाहे  तो  वह  नहीं  लगा  सकता  ।

 महोदय  :  a
 हम  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 नियम
 gays  में बह

 रूपभेद  के  संबंध  में  प्रस्तावों  को  लेंगे
 ।

 प्रस्तावक  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  ।

 stat
 दास  भार्गव

 ने  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  नियम  gEXM
 के

 नियम  १९  के  उपनियम  (२)  नियम  १४  के  उपनियम  (३)  खंड  (२)  शर  उपनियम

 (३) के  खंड  के  संबंध  में  संशोधन  प्रस्ताव  संख्या  (१)  ,  (२)  (३)  प्रस्तुत  करते  हुए

 कहा  कि  खंड
 (१)

 PERN  का  लोप  किया  शर  खंड
 को  हटा  दिया  जाये  ate  उपनियम  (२)  में  १६  सितम्बर

 श्री  fro  चे  फार्मा  ने  संशोधन  प्रस्ताव  के  प्र
 करते  हुए  कि

 नियम  १९  के  उपनियम  (३)  में  खंड  )  के  पश्चात  निम्न  लिखित  जोड़ा  जाये  exqaagrant

 र्खि  जो  व्यक्ति  प्रासंगिक
 तिथि

 को
 मृत  सदस्य  की  मां  श्री  वह

 भी
 संयुक्त  परिवार  में

 सम्मिलित  की  जायेंगी  गी

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  प्रस्ताव  संख्या  ५,  ६  कौर
 ७

 प्रस्तुत  करते  हुए  कहा  कि

 जहां  मृत  का  कोई  पुत्र न  हो  वहां  विधवा  को  परिवार  की  सदस्या  चाहिये  ।  विधवा को
 का  विभाजन  करने  की  श्रधिक्रारिणी  समझना  चाहिये  ।  यह  भी

 कि  जहां  भूत
 ने  १८  वर्ष  से

 कम  जाये
 के

 पुत्र  छोड़े  उन्हें  सबको  इकट्ठे  एक  सदस्य  समझा  जाये

 िव्यक्ष  महोदय  :
 बंगाल

 के
 सदस्यों  को  भी  कुछ  कहना  है  ?

 नए  :  हम  केवल  सुनें  ate
 सीखेंगे  ।

 ~TNUL a

 मूल  cast  में  ।
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 तथा  पुनर्वास
 नियम

 पंडित|  ठाकुर  दास  भागने
 :

 जनाब  स्पीकर  मिनिस्टर  साहब  ने  इस  तरह  की  बातें

 करके  एक  तरह  से  यह  कोशिश
 की

 हैं  कि  इस  सारे  मामले  पर  smoke  screen  यानी

 पर्दा  डाल  दिया  जाये  ।  उन्होंने  इस  तरह  से  शुरू  किया  है  कि  मेरे  डिपार्टमेंट  )  ने  यह  किया

 झर  गवर्नमेंट  ने  यह  किया  शर  वह  को  दिखलाना  चाहते  हें  कि  हमने  इतना  काम

 कर  दिया  हैं
 और

 जो  कि  हमारा  भ्रमेंडमेंट  गलत  हू  फिर  भी  हमको  वोट  दे  दो  क्योंकि  हमने  बहुत

 किया  है
 ।

 यह  एपरोच  )  दुरुस्त  नहीं  है
 ।  इस

 तरह
 की

 बातें  करके  उन्होंने  एक  कंटेंशस

 मामला  हाउस  के  सामने  रख  दिया  है  जो  कि  इस  LAS ies Ls  सामने  जेर  बहस  नहीं  यहां

 पर  जेर  बहस  तो  र्ल्स  लेकिन  मेरे  लायक  दोस्त  ने  ऐसी  बातें  कह  दी  हें  कि  झ्र गर  मुझे  ६  घंटे
 का  दिया  जाय  तो  में  इस  डिपार्टमेंट  की  कलई  खोल  कर  रख  दूं  ।  में  प्राकार  बतलाना  चाहता

 हूं  कि  इस  डिपार्टमेंट  के  बराबर  इल् लीगल  कोई  दूसरा  डिपार्टमेंट नहीं  है  ।  इस  डिपार्टमेंट  +

 g lh ea A  को  फायदा  पहुंचाने  के  बजाय
 ऐसी

 चीजें
 की

 हैं
 कि

 जिनसे  हमको  शर्म  TR
 है

 और
 जी  संतुष्ट नहीं  यह  कहना  fee  हमने  सारे  वायदे  पूरे  किये  हें  गलत  बात  है  ।  प्रगर  मुझे

 दिया  जाय  तो  में  इन  सारी  बातों  का  जवाब  दे  सकता  हूं  ।

 लेकिन  पेश्तर  इसके  कि  में  अ्रंसली  मसले  पर  जाऊं  में  आपकी  तवज्जह  दो  तीन  बातों  की  तरफ

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  मेरे  लायक  दोस्त  का  कंटेंशन  यह  हैं  कि  जो  रूल  हमने  पास  किया  था  हम

 उसको  चेंज  नहीं  करना  चाहते  ।  :.  में  रूल  ce  को  जिसको  हमने  पास  किया  था  उसको
 करर  की  कोशिश  की  गयी  है  ।  यह  कहना  कि  जो  रूल  हैं  जो  पहले  थे  उनमें  कोई  HH  नहीं

 उनका  मतलब  एक  ही  झूठ  को  सच  बतलाना  यह  ऐसी  गलत  बात  है  जैसे  कि  दिन  को  रात  कहना  t

 मुझे  अफसोस  हैं  कि  मुझे  ऐसे  सख्त  प्रलफाः ह” ६  इस्तेमाल  करने  पड़  रहे  हैं
 ।

 में  इस  बात  को  मानता  हूं

 कि  श्री  खन्ना  के  दिल  में  रिफ्यूजी  के  लिये  दंदं है  |
 मेंने  इस  बात  से  कभी  इन्कार  नहीं  किया

 ।  लेकिन

 में  इतना  कहना  चाहता  हूं
 कि

 दफा
 १९

 को
 न

 वह  पहले  समझे
 न  समझे हैं  न  कभी

 समझेंगे
 जो  इतनी  साफ  चीज़  है  उसके  लिये  वह  कहते  हें  कि  जो  रूत्स  में  पहले  थी  वही  चीज  कब

 भी  है  ।
 ऐसा  कहना  तौ  किसी  सच्ची  बात  को  झुठलाने  के  बराबर  है  ।  कौर  ऐसा  कहना  करना

 किसी  तरह  वाजिब  नहीं  हैं  ।

 जनाब  में  इस  चीज  पर  भी  कराऊंगा  भ्र  में  यह  क्लेम  करूंगा  कि  यहां  पर  हमारे  ला

 मिनिस्टर  साहब  बैठ  हुए  हैं  जनाब  वाला  इस  हाउस  के  प्रकार  सबसे  बड़े  कानूनदां

 में  जनाब  की  खिदमत में  कपिल  करूंगा कि  am.  उस  सेक्शन  को  पढ़लें  जो  कि  पहले पास

 किया  था  श्र  उसको  भी  पढ़लें  जी  कि  राज  मिनिस्टर  साहब  रख  रहे  हैं  ।  में  नाप  के  फैसले  पर  कौर

 लीगल  श्रफेग्रसे  मिनिस्टर  कार्य  मंत्री  )  के  फैसले  पर  इस्तीफा  करूंगा
 |

 में  हरगिज़ नहीं  कहूंगा
 कीजो  फैसला  आपने  किया  है  उसे  में  गलत  समझता  हूं  ।

 इसके  बाद  में  जनाब
 की

 इजाजत  उन  चन्द  बातों  का  जवाब  दूंगा
 जो

 हमारे  मिनिस्टर  साहब
 ने  कों  ।  वह  यह  कहते  हैं  कि  गवर्नमेंट  नें  बहुत  काम  किया  है  |  किसको  इन्कार  है  ?

 में  उन  लोगों

 में  से  जो  हमेशा  कहते  रहे  हैं  कि  जो  कुछ  हमारी  गवर्नमेंट  ने  रिफ्यूजी  के  वास्ते  किया  वह  दुनियां की

 किसी  गवर्नमेंट ने  नहीं  किया  ।  यह  बिलकुल  दुरुस्त  है  ।  लेकिन  यह  कहना  कि  जिस  तरह
 से  मिनिस्ट्री  ने  काम  किया  वह  दुरस्त  यह  मानने  के  लिये  मैं  तैयार  नहीं  हूं  ।  इस  मिनिस्ट्री  ने

 जो  कनून  पास  करायें  न.वह  सब  दुरुस्त  थे  कौर
 न

 उस  पर  अमल  करने
 में

 मिनिस्ट्री  ने  ठीक  काम

 में  यह  बाते  राज  अजे  नहीं  कर
 रहा  १२  सितम्बर ५५  को  मेंने  यह  बात  मिनिस्टर  साहब  की

 मत  में  अरज
 की  थी  ।

 मेंने  बहुत  सी  बातें उस  बतलाई  लेकिन  एक  का  भी  जवाब  हमारे  खन्ना

 tea  ने
 नहीं  दिया  वह  पास  नहीं  कि  में  सारी  बातों  का  यहां  कि  किस  तरह

 सी  ने  झपने  बनाय  हुए  कानून
 को

 भीं  तोड़ा
 ।  मेंने उस  वक्त  कहा  था  कि  श्री  जैन  ने  इस  मामलें  में

 Fes  चोरी  लेकिन  खन्ना  साहब  तो  हमारें  ऊंपर  डंका  मारते  हैं  ।

 में  सुले  अल्फाज

 में

 कहूँगा

 कि

 जो कुद  मेंने  उस  कहा  था  कि  वह  बिलकुल  दुरुस्त  में  नहीं  चाहता  था  कि  मैं  इस  डिपार्टमेंट  .  .
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 तथा

 महोदय
 :

 ये  शब्द  भ्र संसदीय हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 वे  उ  संसदीय  हें  ।.  प्रसंग  के  अनुसार  वे  संसदीय  होंगे

 वेध  दब्दावलियां  हें  ।
 में  यह  कहने  का  साहस  कर  रहा  हूं  कि  जहां  तक  संयुक्त  हिन्दी  परिवार  में

 पत्र

 और  पौधों  के  अ्रधिकारों  का  संबंध  हैं  इस  सभा  में  श्राज  उन  पर  डाका  डाला  जा  रहा  है  ।  में  झा
 क

 समक्ष  यह  प्रमाणित  कर  सकता  हूं  कि  यह  ऐसा  ही  है
 ।

 खन्ना  साहब  ने  बहुत  जोर  से  कहा  कि  उन्होंने  ७२  करोड़  क़ी  जायदाद  पंजाब  वालों  को  दें  दी

 हमने  इतने  आदमियों  को  घरों  में  बसा  हमने  पांच  हजार  वाली  जायदाद  की  दस  हजार  की

 जायदाद नियत  कर  दी  ।  में  कहना  चाहता  हं  कि  आपने  ५,०००  से  4,00  नहीं  जब  पब्लिक

 ने  खूब  झगड़ा  कौर  यहां  हराकर  हाउस  में  हाय  हाय  मची  तब  आपने  दस  हजार  की  रकम  बढ़ाई

 थी  शॉप्स  की  ।
 श्राप  ने  कभी  भी  खुशी  से  ग्रेस  के  साथ  कोई  चीज  नहीं  की

 ।
 जब  प्रड़ाघड़

 एजिटेंशन  हुए  ,  लोगों  ने  सत्याग्रह  करना  शुरू  कर  जब  लालटेन  व  मशाल  लेकर  मिनिस्टर  साहब

 र  र  area  ee  लेकिन  में  फिर
 भी

 श्राप  को
 रक बाद  देता  हूं  कि  आपने  तरमीम  तो  कीं  ।  जिस  कदर  श्राप  नें  खिदमत  की  रिफ्यूजी  की  उसे  में  कम

 करके  दिखाना  नहीं  चाहता
 ।

 में  आपका
 भी

 मीटर  हूं
 aly

 argh  डिपार्टमेंट  का
 भी

 मशीन
 लेकिन  आपका यह  क्लेम  करना  कि  ने  इस  तरह  से  सेवा  की  हें  जिस  की

 देखी  बघारते  हैं
 इस

 क्लम  को
 में  मानने

 के
 लिये  तैयार  नहीं  हूँ  ।

 अभी  आपने  जिक्र  किया  कि  चन्द  आदमियों
 को

 आपने  जमीनें
 दी  हूँ  ।  इससे  उनके  साथ  कोई

 खास  रियायत नहीं  हुई  जरा  मुलाहजा  फरमाइये  क्या  रियायत की  गई  ।  अन्तरिम  योजना

 के  पष्ठ  १  पर  जो  प्रसाद  ने  जिक्र  किया  है  कि  एक  लाख  लोगों  ने  जमीन  नहीं  ली  जो  उन  को

 एलाट हुई  ।  ऐसे  लोग  जाये  थे  जिन्हें  चार  एकड़  या  उससे  कम  जमीन  एलाट  की  गई  ।  लेकिन  चूंकि

 चार  एकड़  बहुत  कम  जमीन  होती  हैं  बहुत  से  आदमियों  ने  ली  नहीं
 ।

 एलाट  तो  कर
 दी  लेकिन

 लोगों  ने  कब्जा
 भी  नहीं  किया

 ।  न
 बहुत  सों

 को  अलाटमेंट  का  पता  लगा
 ।  बहुतों ने

 ०५  दीं  कि  ऐलाटमेंट कंसल  (  रद  कर  दिया  जाय  क्योंकि  चार  एकड़  के  अलाटमेंट  का  मतलब  यह

 था
 कि  ore  किसी  का  मकान  दस  हजार

 से
 कम  का  था

 तो
 आपके  बनाये  हुए  कानून के  मुताबिक उस

 को  मुआवजे  की  दरख्वास्त  देने  का  हक  नहीं
 था  ।  नतीजा  यह  gor  कि  जिस  को  चार  एकड़  एलाट

 हुई  वह  दस  हजार  की  कीमत  या  कम  कीमत  वाले  मकान  के  मुआवजे  से  महरूम  हो  गया  कौर  चार

 पकड़  तो  मिली  ही  नहीं  ।
 हमने  हजारों  कैदियों  कीं  चार  एकड़  वालों  को  जिनको  कुछ

 नहीं
 मिला

 उनके ऊपर  श्राप  मेहरबानी  उनकी  फेहरिस्त  उन  के  मकानों
 के

 क्लेम  तो  गिर

 लेकिन  किसी  एक  के  मकान  का  क्लेम  नहीं  किया  गया  ।  ऐसा  प्रतीत है  कि  उन्होंने  अपनी गेज

 पर  से  रोटी  के  टुकड़े
 नथ

 दिये  हों
 ।

 यह  एक  रूल  पेश  कर
 दिया

 कि
 जिसके  पास  दो  एकड़  से  कम  जीन

 एलाट  हुई  हो  चन्  उसको  जमीन  नहीं  उसका  हम  थोड़ा  सा  मुआवजा  दे  देगें ।  में  पूछना

 चाहता  हूं  कि  जिस  आदमी  को  चार  एकड  जमीन  नहीं  या  तीन  एकड़
 नहीं  मिली  उन  केसाथ

 क्या  इन्साफ  किया  गया  क्या  है  कि  दो  से  कम  एकड़  वालें  को  तो  कुछ  मुआवजा
 दें  किन

 तीन  या  चार  एकड़  वाले  को  नहीं  देंगे
 ?  ऐसी  मिसालें  मेरे  पास  मौजूद  हैं  जिनमें एक  एकड़  ह  दस

 हिस्से  एलाट  होने  से  चाहे  उनको
 वे

 भी
 न

 मिलें  तो  भी
 १०,  ००  ०

 के  मकान  का  मुश् नाव जा  नहीं  कियागया
 ।

 आदमी
 को  २४५

 रु०  मुआवजा मिलेगा  ।
 ४

 रुपया  एकड़  के  हिसाब  से  दो  दिन  तो  eee

 देने  के  लिये  खर्चे  करें  atk  दो  तीन  दिन  रुपया  लेनें  की  कोशिश  में  गुजारें  ।  २५  रु०
 लेने  के  fa  वह

 ५०  रु०  खर्चे करें  ।  यह  आपने  गरीब  रिफ्यूजियों  को  मुश् नाव जा  देने  का  रूल  बनाया है  ।  डिपार्टमेंट

 नें  एक  प्रति  ६५००
 क्लेम  जमीन  का  अलाटमेंट  के  बिना  रिफ्यूजी  को  बुलाये  खारिज  कर  दिया

 ।  जमीन

 एलाट  कर  दी  क्लेम  खारिज  कर  दिये  जमीन  एलाट  हो  गई  लेकिन  fas  कागजों  १र
 ae  ५

 एलाट  हुई
 ।

 एक  क्लेम  में  मेंने  देखा  जिस  पर  लिखा  था  इस  तरह  से
 ४००

 क्लेम  उनकी
 में  खारिज़  कर  दिये  गये  क्लेम  के  बारे  में  तो  उसी  तरह  से

 जैसे कि  कहते
 क

 हैं  कि  मेडिया  फेर  दिया  गया
 ।
 क्लेम  के  बारे  में  इस  तरह  की  चीजें  हुई  इस  तरह

 की  प्रथा
 सी wi

 ह  काग  जाग
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 द्  अगर  एक  आदमी  के  पास  दस  मकान  हों  एक  लाख  से  ज्यादा  के  लेकिन  ent ह्य  VY

 ee

 ooo  से
 कि
 ज्यादा  मालियत  का  न  हो  तो  सारा  क्लम  खारिज ।  are  में  इसी  तरह  की  बीसों स

 चालें  चक
 सकता  हूं  कि  किस  तरह

 की
 श्रंघेरगर्दी

 की
 गई  है

 ।

 श्रीयंत्र  महोदय
 :

 मेरा  यह  सुझाव  हे  कि  माननीय  सदस्य  सबसे  पहले
 संद

 निबटा दें  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने :  में  प्रापक  सुझाव  से  सहमत  हूं
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  यहां  जाकर

 जिस  प्रकार  हमारे  सामने  भाषण  दिया  है
 वह

 इस  सभा  के  लिये  शोभनीय  नहीं  हैं
 |  क

 हए

 ४ कि  दरबारियों  के  प्रति  सहानुभूति  का  उन्हें  टी  एकाधिकार है
 ग्रोवर  विशेषकर

 वे

 ह बोलते  हैं  जो  शरणार्थी  नहीं  हैं  ।

 1  श्री  मेहर  चन्द  बन्ना  मेंने  एसा  कभी  नहीं  कहा  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 उन्होंने
 जो

 कुछ  कहा  है  उसका  आशय  यह
 है

 कि
 nN x RTs Ca

 वाल  सदस्यों  की  बातें  गंभीरता  से  ने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  os
 ए

 त्ति  है  ।

 मैं  शरणार्थी  नहीं  हूं  किन्तु  में  उनकी  भलाई  के  लिये  यथासंभव  प्रयत्न  कर  रहा  हूं

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  यह  द  न  ए  y-

 क  बिलकूल गलत  है  ।  स्वयं  एक विस्थापित व्यक्ति  होने  के  नांते  में  यह  आरोप  स्वीकार  नहीं  कर

 सकता ।  मेंने  यही  कहा  था  Wa  भी  वही  कहता  हुं  ।

 पंडित  दास  भागने
 :

 नियम  vs  इस  प्रकार  है  कि  श्रविभकत  हिन्दू  परिवार  द्वारा
 ह  की  लीए

 थ

 व
 सदस्य  विभाजन  की  मांग  करने  के  अ्रधघिकारी  हों  तो  उस  परिवार  को  दिया  जाने  वाला  प्रतिकर

 गीत  दावे  को  दो  बराबर  हिस्सों  में  बांटकर  ak  ग्रहण  अलग  प्रत्येक  भ्रंश  के  प्रतिकर  का  हिसाब

 कर  तय  किया  जायगा  ।  यदि  उस  परिवार  में  चार  या  अ्रधिक  सदस्य  विभाजन  की  मांग  करने के

 अधिकारी  तो  प्रतिकर  प्रमाणित  दावे  को  तीन  बराबर  हिस्सों  में  बांटकर  कौर  अलग  अलग  प्रत्येक
 अंश  के  प्रतिकर  का  हिसाब  लगाकर  तय  किया  जायगा  ।  इस  दृष्टिकोण  से  श्राप  इस  विषय  पर  विचार

 करें  ।  नियमों  के  पृष्ठ  ४४  में  कम  दिये  हुए  हैं
 ।

 यदि  किसी  व्यक्ति  का  प्रमाणित  दावा  ४,०००  रुपये
 का

 हो  तो  उसे  कुल  २,१६४  रुपये  मिलेंगे  किन्तु  यदि  यह  दावा  २,०००  रुपये  का  हो  तो  उसे  १,३३३  रुपये

 मिलेंगे  ।  यदि  Oia  जाये  दगा  अमित  दावा  र भागों  में  विभाजित  किया  जाये  तो  उसे  २,१६४

 रुपये
 के

 बजाय
 २,६६६  रुपये

 मिलेंगे
 जो

 १,
 ३३

 रुपये  से  दुगना  होगा
 ।

 यदि  यह  मान  लिया  जाय  कि

 उसका  दावा  ८,०००  रुपये  का  हैं  तो  उसके  लिये  ३,५१६  रुपये  मिलेंगे  ।  यदि  यह  दावा  S,o0c  रुपये

 के  प्रत्येक  दो  हिस्सों  में  विभाजित  किया  जाता  हे  तो  उसे  २,१६४  रुपये  का  दूना  अर्थात्  ४,३२८  रुपये
 मिलेंगे जो  अ्रधघिक  हैं  ।  इसी  प्रकार  १८,०००  रुपये  का  दावा  ६,०००  रुपये  के  तीन  हिस्सों  में

 बांटा  जाये  तब  प्रतिकर  निर्धारित  किया  जाये
 तो

 वह  बहुत  बड़ी  रकम  होगी  ।
 आपको

 यह
 दिखायी  पड़ेगा  कि  ज्यों  ज्यों  दावे  की  रकम  बढ़ती  है  त्यों  त्यों  प्रतिशतता  घटती  जाती  हैं  ।  यदि  alal

 दो  या  तीन  हिस्सों  में  बांटा  जाता  है  तो  उसे  अधिक  मिलेगा  |  परिस्थितियों में

 al ¢  iain  परिवार  को  इस  नियम  से  लाभ  हो  सकला  है  यदि  उसका  दावा  दौ  या  तीन  हिस्सा
 में

 जित  किया  जाता  हे  ।

 यह  नियम  किन  परिस्थितियों  में  बना  हैं  इसका  थोड़ा  सा  उल्लेख  में  यहां  करूंगा  |  जब  प्रतिकर

 REY  इस  सभा  के  समक्ष  था  तब  सभा  नें  एक  प्रवर  समिति  नियुक्त  की  जहां  यह  प्रश्न

 पैदा  gar  कि  संयुक्त  परिवार  व्यक्ति  की  अपेक्षा  रिक  बड़ा  होता  है  इसलिये  हम  संयुक्त  हिन्दू

 परिवार  व्यक्ति  की  तुलना
 में

 एक  प्रकार
 की

 रियायत  जैसा  कि  श्रायकर  के  मामले  में  भिन्न  भिन्न

 नियम  हैं  ।

 उस  समर्थ  थी  ANT  an

 क

 Pel fr o fars=  उस  स्व  पर  विशव  अन्ना ३

 ्र
 TTT  द

 नहीं  है  बाद  में  उस  विषय  के  संबंध  में  निचय  करने  के  लिये  वह  एक  समिति  नियुक्त  करेंगे  । oe

 मल  श्रंप्रेजी में  ।  ्

 क
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 तथा  नियम

 ठाकुर  दास

 जब  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  ने  इस  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  कि  श्रविभकत  हिन्दू  परिवार  के  प्रत्येक

 सदस्य  को  अलग  समझा  जाय  जैसा  कि  सम्पदा  शुल्क  अघिनियम  या
 हिन्दू

 उत्तराधिकार

 नियम  में  है  तब  श्री  जीत  प्रसाद  ने  कहा  कि  वह  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  करेंगे  किन्तु  नायकर

 के  लिये  वित्त  अघिनियम  की  तरह  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  लिये  एक  प्रकार  की  सहायता  देने  का  प्रयत्न

 करेंगे
 ।

 मेंने  उस  समय  कहा  था  कि  मुझे  उससे  संतोष  नहीं है  क्योंकि  श्राप  आयकर  में  लोगों  से  रुपया

 लेते  हैं  किन्तु  यहां  आपको  प्रतिकर  देना  है  ate  इसलिये  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  को  आयकर  अधिनियम

 में  दिये  जाने  वाले  लाभ  की  अ्रधिक  लाभ  दिया  जाना  चाहिये  ।  वह  संशोधन  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  था  श्र  माननीय  श्री  खन्ना  ने  एक  समिति  की  थी  ।  श्रधघिनियम की  एक  विद्वेष

 धारा  के  एक  मंत्रणा  बोले  नियुक्त  करना  था  उस  बोर्ड  के  Tee  से  पुनर्वास  विभाग

 नीति  निर्धारित करता  ।

 जहां  तक  संयुक्त  परिवार  का  संबंध  है  यह  कहना  बिलकुल  निर्थक  है  कि  हम  रियायत  देना

 चाहते हैं  ।  उनके  दावे  न्याय  के  विद्या  पर  आधारित  हैं  ।  ग्राहक  के  संबंध  में  पिछले  सौ  वर्षों  से

 संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  जो  भी  कुछ  किया  उन्होंने  हमारे  साथ  बड़ा  किया  है
 ।

 हम  सभी

 ने  उसके  विरुद्ध  झ्रावाज  उठायी  ae  तब  भ्रांशिक  रूप  में  न्याय किया  गया  ।  हमने  उसे  स्वीकार किया

 और  हम  जब  भी  उसका  सेन  करते  हैं  कौर  हम  नहीं  मांग  रहे  हैं  ।  ate  की  नियुवित के  बाद
 उसके  सुझाव पर  ही  नियम  १४  बनाया  गया  था  ।  aa  हमारे  मित्र  का  कहना  हैं  कि  सारा  काम  बंद

 कर  दिया  जायगा  कौर  इस  के  बाद  कोई  प्रतिकर  नहीं  दियां  जायगा  कौर  यदि  लड़कों  तथा  पोतों  को

 भी  अ्रलग  सदस्य  के  तौर  पर  माना  जाता  है  तो  एक  गतिवरोध  पैदा  हो  जायगा  ।  जब  हमने

 नियम
 बनाया  था  तब  भी  ये  सब  बातें  कही  गयी  थीं

 ।
 इन  आपत्तियों  के  बावजूद  बोर्ड  ने  सिफारिश

 कीं  कि  ऐसा  नियम  बनाया  जाये  ate  मंत्रालय  ने  तथा  सभा  ने  वह  नियम  स्वीकार  कर  लिया
 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 पुराने  श्र  नये  नियम  में  क्या  भ्रातृ  wa  उससे  कया  प्रभाव  पड़ता

 यही  विचार  का  मुख्य  विषय  है  ।

 ठाकुर  दास  ह
 :  कृपया  नियम  १४  देखिये  ।

 prea  महोदय
 :

 पहले  कुछ  व्यक्तियों  को  प्रपर्वाजः  नहीं  किया  गया  था
 ।

 wa

 गीत  नियम  को  में  जहां  तक  समझ  पाया  हुं  श्रपर्वाजत  व्यक्तियों  को  परिवार  का  सदस्य  नहीं  समझा
 जायगा ।  पंडित  भार्गव  ने  तीन  मामलों  का  उदाहरण  दिया  है  जहां  वर्तमान  नियम  ate  पहले  के  नियम

 में  अत्तर  होगा  ।  ज्यों  ज्यों  प्रतिकर  की  रकम  बढ़ती  प्रतिशतता  कम  होती  जाती  है  ।  यदि  दोनों

 में  कोई  अन्तर  न  हो  तो  इस  संशोधन  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  पंडित  भागने  यह  बतायें  कि  मन्तर

 यदि  संशोधन  केवल  भाषा  बदलने  के  लिये  हो  तो  सभा  का  समय  व्यथे  नष्ट  क्यों  किया

 यदि  न्यायालय  ने  सरकार  के  आशय  के  विपरीत  कोई  व्यवस्था  की  हो  कौर  व्यवस्था  में  सरकार  को

 कठिनाई  मालूम  होती  हो  कौर  उस  कारण  परिवर्तन  जरूरी  गया  हो  तब  बात  अलग  है  |  अ्रन्यथा

 दोनों  में  कोई  खास  नहीं  है  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 मेंने  वर्तमान  नियम  ate  उसके  संशोधित  रूप  का  प्रति  समझने  का
 किया  हैं  ।  उपनियम  (२)  उसी  प्रकार रखा  गया  wa  उसमें  यह  जोड़ने

 की
 प्रस्थापना  है

 कि
 ut
 उपनियम  (२)  में

 किसी  बात
 के

 होते  हुए  जहां  संयुक्त  fig  परिवार  एक  मूत-सदस्य  के  ऐसे
 जो  १८  वर्ष की

 रूप  में  समझे  जायेंगे  ।'”

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  यदि  एक  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  दो  भाइयों में  से  एक  मर  गया
 हो  शौर

 उसके
 सभी  लड़के १८  ae

 से
 कम  वायु के  हों  तो  उन  सभी  लड़कों  प्रतिकर

 के
 प्रयोजन  के

 लिये
 एक

 सदस्य
 समझा  जायगा

 ह
 मंदि

 तीन  लड़के  भीं
 हों

 तो
 उन्हे  केवल  एक  ही हिस्सा  ne

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 तथा  पुनर्वास  )
 नियम

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  केवल  नाबालिग लड़के  ।  जहां  तक  बालिग  लड़कों
 का

 संबध

 है
 उन्हें  बिलकुल  ही  अजीत  कर  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रकाशित नियम  में  नियम  १४
 का  परन्तुक  (२ २)  दिया  हुआ  है

 नियम

 १८  दोनों में  है  ।  नये  नियम  में  कुछ  व्यक्तियों  को  वर्जित  किया  गया  है
 ।
 पुराने नियम  में  वर्ग  (२)

 इस  प्रकार  है  भजो  भ्रमण  दुसरे  सदस्य  की  क्रमागत  संतान  हो  या  उस  संयुक्त  परिवार
 किसी  अन्य

 जीवित  सदस्य  दूसरे  सदस्य  के  क्रमागत  संतान  जिसे  विभाजन  का  दावा  करने  का

 कार

 wa  नये  संशोधन नियम  विभाजन का  दावा  करने को  अधिकारी न  को

 बदलकर  विभाजन  का  दावा  करने के  अधिकारी कर  दिया  गया

 है
 ।  यही

 संशोधन  है  ।  इस  अकार  एक  संयुक्त  परिवार  में  एक  वयस्क  लड़का  हो  तथा  पिता

 site  पुत्र  ital  ही  जीवित  हों  तो  दोनों  को  एक  ही  सदस्य  समझा  जायगा  |
 पुराने  शर  नये  में  यही

 किये  जायेंगे

 विदिष्ट  अन्तर  है  ।  श्री  भाषा  बदल  दी  गयी  है  ।  नये  नियम में  कहा  गया  है  व्यक्ति  जीत
 ee ev  @  ०.  ०»

 1.0
 ।  यदि  नये  नियम  में  कोई  ठोस  परिवर्तन  नहीं  है  तो  पुराना  नियम  ही  कायम

 क्यों  नहीं  रखा  जाता  ?

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 :

 इस  नियम  १४  के  oie  संयुक्त  परिवार  के  कछ  व्यक्तियों

 को  विभाजन  का  दावा  करने  का  um™ a fear  प्राप्त  है  ।
 कुछ  अन्य

 सदस्य
 ऐसे  हें  जो  विभाजन के  दावे

 के  भ्रमणकारी नहीं  हें  ga  नियम  में  यह  भेद  स्पष्ट  किया  गया  है  ।  मुख्य  बात  यह  है  वह  पुत्र

 हक  करना  चाहते  चाहे  वह  बालिग  हो  या  नाबालिग  हो  ।  पुराने  कौर  नये  निमय  में  मुख्य

 बरतर  यह  है  कि  वे  पुत्र  झर  पोते  का  अधिकार  छीन  लेना  चाहते  ्  यदि  पिता  जीवित  ये  तो  पुत्र

 ः
 चाहें  वहू  बालिग  हो  या  नाबालिग  वर्जित करना  चाहते  हैं

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 बिना  संशोधन  के  व्तेमान  नियम  के  भ्रनुसार  जब  पिता  शर

 दोनों  ही  जीवित  हों  तो  वे  दो  हिस्सों  के  अधिकारी  होते  हैं  ।

 पंडित  दास  भागने :  यदि  १८
 वर्ष  से  अधिक  arg  का

 हो  तो  अवद्य ही  थे

 दो  हिस्सों  के  भ्रमणकारी हैं  ।  मेरा  भी  यही  कहना है  ate  इस  नियम  का  दूसरा  कोई  अर्थ  नहीं
 हो  सकता ।  मेरे  मित्र  दूसरे  परन्तुक  की  गलत  व्याख्या  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  पाटनकर  में  माननीय  सदस्य  से  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  जिससे  कि  में  ठीक  ठीक

 कात  समझे  स्

 |  पुराने नियम  के  यदि  संयुक्त  परिवार
 में

 कोई  नाबालिग  हो  उसे  वर्जित

 fort  उसे  सदस्य  के  तौर  पर  नहीं  समझा  जायगा  ।

 श्री  पाटनकर
 उसके  बाद  वर्ग  २  है

 (2)  जो  भ्रमण  सदस्य  की  क्रमागत  संतति  हो  क  क  «०  «७  ०

 उसका  अर्थ  है  किं  यदि  तीन  भाई  हों  कौर  एक  भाई  को  एक  लड़की  हो  तो  उस  परिवार  में  बह  लड़का

 कमांगृत  संतान  होगा
 ।  हम  उसे  सम्मिलित  नहीं  करतें  ।  यदि  यंह  मान  लिया  जाय  कि  तीन  भाई

 हैं
 और

 किसी  एक  भाई  का
 एक

 लड़का
 है  तो

 हिन्दू  विधि  के  अनुसार  चार  सदस्य  हैं  किन्तु  इस

 वली  का  यह  ae  होता  हैं  कि  चूंकि  सदस्य  दूसरे  सदस्य
 का

 क्रमागत
 संतान  इसलिये  उसे

 नहीं  गिना  जायगा  ।  te  (2)  इस  प्रकार है

 (2)  जो  seq  दुसरे  सदस्य  की  क्रमागत  संतान  हो  या
 उस

 सयुक्त  परिवार  कें  किसी  अन्य

 सदस्य  दूसरें  सदस्य  क्रमागत  संतान  हो  जिसे  विभाजन  का  दांवा  करने  का

 कार  नहों
 पी

 किण  a  a

 पे मूल  wast  में  ।



 Fo et  विस्थापित  व्यक्ति  १३  REXE

 तथा  नियम

 fair  UTzEHe  |

 इसका  श्र  यह  है  कि  इन  तीन  भाइयों  में  से  एक  को  एक  के  बजाय  दो  लड़के  हों
 तो  दोनों

 ही
 दूसरे  सदस्य  की

 क्रमागत  संतान  हैं
 |

 अथवा  उनमें
 से

 दूसरे के
 सदस्य  की

 संतान  है  ।
 ये  शब्द  बहुत

 प्रति
 नहीं  हैं  ।

 फिर  भी  इनका  अभिप्राय  यह  है  कि  वे  दोनों
 ही

 छोड़  दिये  जायेंगे
 ।  मेरे  विचार

 में
 खंड  (१)  कौर खंड  (२)  का  यही  ् ै थि ट्  |

 ।  यह  उपबन्ध  यथावत

 हैं  और  जो  कुछ  नया  दिया  गया  है  वह
 उस  से  भिन्न है  ।  क्या  खंड

 (2)  और
 (२)  के  खंडों

 के

 we
 में  कोई  ?

 कया  माननीय  सदस्य  यहीं  समझना  चाहतें  हैं

 ?

 Tamer  महोदय
 :

 खंड खंड (२)  के  अंत  में  कहा  गया  है  कि  परिवार  का  aa  जीवित

 सदस्य  जो  विभाजन  की  मांग  करने  का  अधिकारी  नहीं  है  1.0  इसके  स्थान  पर  यह  किया  जा  रहा  है

 कि  वह  विभाजन  का  अधिकारी  होगा  ।

 श्री  पाटनकर  :  यह  उपबन्ध  उसी  प्रकार  रहेगा  |

 ठाकुर  दास  भागने  :  इस  उपबन्ध  का  भी  इतिहास  है  जिसे  में  संक्षेप  में  बताना  चाहता
 १९४९  में  जब  मेंने  एक  संशोधन  रखा  था  तो  उपबन्ध  यह  था  कि  वह  विभाजन  में  अपने  WA

 का  प्राधिकारी  हैं  मेंने  अ्रपने  संशोधन  में  कहा  था  कि  जिस  लड़के  की  १८  वर्ष या  उसके

 ऊपर  हे  उसे  विभाजन  का  भ्रंश  दिया  जाये  |

 उसके  बाद  १९४४ में  श्री  चि०  द्वा०  देशमुख  के  संशोधन  के  अनुसार  यह  उपबन्ध  किया  गया  था

 कि  वह  विभाजन  की  मांग  करने  का  झ्र धि कारी  नहीं  है  ।  इसके  बात  एक  व्यक्ति  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड

 के  प्रास  गया  कौर  उनसे  कहा  कि  उसके  एक  पत्नी  और  एक  नाबालिग  लड़का  है  कौर  उसे  यह  सुविधा

 चाहिये  ।  ate  बोझ  को  उसकी  प्रार्थना  स्वीकार  करनी  पड़ी  ।

 इस  प्रकार  हम  देखते  हें  कि  इस  उपबन्ध  में  श्रीलंका  कठिनाइयां  हैं  ।  भ्र विभक्त हिन्दू  परिवार  में

 ऐसे  अनेक  व्यक्ति  हें  जो  विभाजन  की  मांग  करने  के  अधिकारी  नहीं  हैं  ।

 यदि  विभाजन  की  मांग  करने  का  अधिकारी  नहीं  शब्द  रखे  जायें

 तो  क्या  उसमें  पिछले  हिस्से  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  है
 ?

 ठाकुर  दास  भार्गव  जी  हां  ।  उसमें  संततिਂ  भ्र  दूसर

 के  साथਂ  दोनों जाते  हैं

 भिंध्यक्ष  महोदय  :  यदि  किसी  संयुक्त  परिवार  में  केवल  भाई  ही  भाई  तो  क्या  होगा ?

 यदि  एक  भाई  बालिग हो  कौर एक  नाबालिग  तो  क्या उस  परिवार में  केवल  एक  सदस्य  समझा
 जायेगा ?

 पंडित  दास  भागने  :  तक  तो  यही  नियम  है  ।  प्रत्येक  परिवार  में  दो  प्रकार  के

 सदस्य  एक  तो  वें  जो  विभाजन  की  मांग  करने  के  अधिकारी  हैं  ate  दूसरे  वे  जो  अधिकारी  नहीं  हैं
 ।

 जो  विभाजन  की  मांग  करने  के  अधिकारी  नहीं  उन्हें  तो  पिता  के  जीवित  रहते  हुए  भी  विभाजन
 की

 राशि  नहीं  दी  जायेगी  ।  किन्तु  मेरा  कहने  का  afore  यह  है  कि  जो  पुत्र  शर  पौत्र  १८  वर्ष के  हों

 उन्हें
 भी

 विभाजन
 की

 मांग  करने  का  अधिकारी  समझना  चाहे  उन  के  पिता  wear  पितामह

 जीवित हों  या  न  हों  ।  में  ऐसे  किसी  परिवार  की  व्यवस्था  नहीं  देखना  चाहता  जिसमें  किसी  ऐसे  पुत्र
 कौ  विभाजन  की  मांग  करने  का  अधिकार  न  दिया  जाये  जो  १८  वर्ष  का  हो  ।

 मेरे  पास  दो  तीन  दिन  पहले  एक  मुकदमा  कराया  है  जिसमें  एक पिता  के  पांच  व्यस्क  पुत्र  हैं  ।

 पिछले  नियम  के  अनुसार  उसे  अपनी  सम्पत्ति  में  १२,०००  रुपये  मिल  रहे  थे  उसे  केवल
 8,००० रुपये  मिलेंगे

 taqeqat  महोदय  माननीय सदस्य  श्रपना  भाषण
 कल  जारी  रख  सकतें  रख .

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 तथा  नियम

 श्री  पाटनकर  :  उपखंड (१)  शौर  (२)  के  बारे  मने  भी  अनुभव  किया  है  कि  उसमें

 परिवर्तन होना  चाहिये  ये  कठिनाइयां दूर  की  जा  सकें  ।

 हम  इस  पर  कल  चर्चा  करेंगे  ।

 es  कार्य
 मंत्रणा

 समति  ने
 तो

 यह  काम  के  लिये  निश्चित

 किया  है

 treat  महोदय :  ्
 मंत्रणा

 समिति
 केवल  समय  निर्धारित  कर  प्राथमिकता

 का  नहीं  ।

 ठाकुर  दास  भागने  इस  विषय  पर  जब  कभी  चर्चा  होगी  तब  में  इसके  बारे में  कुछ

 कहूंगा
 |

 महोदय  :  अच्छा  अब  सभा  स्थगित
 की

 जाती  है  ।  इस  विषय  पर  बाद  में  विचार

 किया  जायेगा  ।  तिथि के  बारे  में  घोषणा की  जायेगी  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १४  2EUG FH के के  ग्यारह  बजे  तक  लिये

 स्थगित हुई  ।

 ह

 मल  अंग्रजी  में  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 १३  १९५६]
 प्च्ठ

 स्थगन  प्रस्ताव  ACTC)

 अघ्यक्ष  महोदय  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  सुखा  से  उत्पन्न  कथित  हानि  के

 बारे  में  श्री ro
 ला०

 सक्सेना  द्वारा  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अनुमति  नहीं

 क्योंकि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ने  लोक  महत्व  के  विषय  की  ध्यान

 दिलाने  वाली
 शव

 सूचना  के  उत्तर  में  शीघ्र  ही
 इस

 संबंध  में  एक  वक्तव्य  देने
 का

 वायदा
 किया

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  ६७७-७८५८

 निम्न  लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रख  गये

 (१)  डा०  पाल  go  एप्पलबी  द्वारा  भारत  की  प्रशासनिक  पद्धति  विशेष  रूप

 सरकार  के  श्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  प्रशासन  के

 लोकन  संबंधी  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 (2)  उद्योग  तथा  अधिनियम  १९४५१ की  धारा  at

 उपधारा (¥)  के  अ्रन्तगंत  निम्न  लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  :

 (१)  भारी  रसायन  तथा  की  विकास  परिषद्  का

 PEAYA—-AQ  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 (२)  इंटरनल  कम्बस्चन  एंजिन  भ्र ौर  शक्ति  चालित  पम्पों  की  विकास
 का  PELX—-XR  का  प्रतिवेदन

 (३)  भारी  विद्युत  सामग्री  उद्योग  की  विकास  परिषद्  १९  XXX

 का

 (४)  भारी  रसायन  )  विकास  परिषद्  का  PEUY— YE  का

 राज्य सभा  से  ७  ७८

 सचिव  ने  बताया  कि  राज्य-सभा ने  १०  PEXR  को  हुई  श्रपनी  बैठक  में
 लोक सभा  द्वारा  २७  LENE  को  पारित  किये  गये  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )

 विधेयक  को  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  हैं  |

 याचिका की  प्राप्ति  &  9८

 सचिव ने  बताया  कि  जाति  तथा  अनुसूचित ग्रामीण  जाति  शझ्रादेश

 १९५६ जो  ६  १९५६  को
 पुरःस्थापित किया  गया

 के

 संबंध  में  तीन  याचियों  द्वारा  हस्तान्तरित  एक  याचिका  प्राप्त  हुई  है  ।

 अघीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  EVE

 पांचवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित किया  गया

 १०३८



 Razer

 काय-मीणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  €७९६-५८०

 उनतालीसवाँ प्रतिवेदन  स्वीकृत  |

 fears  पुरःस्थापित  ८०

 तोल  माप  मानदण्ड  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  ।

 विधेयक  पारित  €८७-१०२४

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ने  राष्ट्रीय  राजपथ  विधेयक

 पर  विचार  करने  के  संबंध  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  कौर  खंडवार

 विचार  के  geared  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  गया  ।

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियमों  के  रूपभेद  के  बारे  में  प्रस्ताव  १०२४-३७

 भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  कार  को  ११६१  दिनांक  ३०  १९५६  द्वारा

 और  ant  संशोधित  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियमों  में  रूपभेद

 करनें  वालें  प्रस्तावों  पर  चर्चा  हुई
 ।

 प्रस्तावों  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई

 १४  VEUE  के  लिये  कार्यावलि

 विद्युत्  )  sated  विधेयक  का  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  तथा
 द्वारा  पारित रूप  बहु-एकक  सहकारी  संस्थाएं  )

 तथा  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  भारतीय  लाख  उपकर  पर

 विचार wilt  पारण  |

 ना-भाग-  २१२  लोकसभा  ५६  २८-१०-५७  ६०


